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 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  एक

 साख  प्रादिवासी  पंचमहल  में  भकाल  से
 बीडित  हैं,  खुद  सरकार  के  मुताबिक  t

 प्रध्यक्ष  महोदप  :  प्रांडंर,  भ्राइंर  ।
 He  should  resuma  his  seat  now.
 Shri  Shahnawaz  Khan

 क्रो  बागड़ी  :  भूख  से  लोग  मरते
 हैं  भर  ग॑ं  तियां  चलती  हैं  भौर  यहां  पर
 बहस  नहीं  हो  सकती  t

 3.03  hrs.
 ELECTION  TO  COMMITTEE

 Employees’  State  Insurance  Corpora-
 tion

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Labour,  Employment  and  Re-
 habili‘ation  (Shri  Shahnawaz  Khan):
 I  beg  to  move:

 “That  in  pursuance  of  section
 4(i)  of  the  Employees’  State  In-
 surance  Act,  1948,  read  with  rule
 2A  of  the  Employees’  State  Insur-
 ance  (Central)  Rules,  +1950,  (he
 members  of  Lok  Sabha  do  proceed
 to  elect,  in  such  manner  as  the
 Speaker  may  dire-t,  one  member
 trom  among  themslves  to  serve
 as  a  member  of  the  Employees’
 State  Insurance  Corporation.”
 Mr.  Speaker:  The  question  is:

 “That  in  pursuance  of  section
 4(i)  of  the  Employees’  State  In-
 surance  Act,  1948,  read  with  rule
 2A  of  the  Employees’  State  Insur-
 ance  (Central)  Rules,  +1950,  the
 Members  of  Lok  Sabha  do  proceed
 to  elect,  in  such  manner  as  the
 Speaker  may  direct,  one  member
 from  among  themselves  to  serve
 as  a  member  of  the  Employees’
 State  Insurance  Corporation.”

 The  motion  was  adopted.

 33.04  brs,
 DEMANDS  FOR  GRANTS—contd.

 Ministry  or  Foop,  Acricutture.  Com-
 MUNITY  DEVELOPMENT  AND  Co-

 OPERATION—contd,
 Mr.  Speaker:  The  House  will  now

 fake  up  further  discussion  and  voting
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 on  the  Demands  for  Grants  under  the
 control  of  the  Ministry  of  Food,  Agri-
 culture,  Community  Development  and
 Cooperation.  Out  of  8  hours,  3  hours
 and  35  minutes  have  been  taken.  So,
 4  hours  and  25  minutes  remain.  Shri
 Digambar  Singh  Caudhuri,

 Shri  S.  M.  Banerjee  (Kanpur):  Is
 the  Minister  replying  today?

 Mr.  Speaker:  Yes.  We  will  go  on
 upto  5-30  p.m.  How  much  time  will
 the  Minister  take?  An  hour  will  do?

 The  Minister  of  Food,  Agriculture,
 Community  Development  and  Co-
 operation  (Shrj  C.  Subramaniam):  A
 little  more  than  an  hour;  then,  I
 might  reply  tomorrow.

 Mr.  Speaker:  All  right.  I  will  give
 time  to  more  Members.  Tiere  is  such
 a  larg:  demand  from  Members  to
 speak.  ]  will  not  be  able  to  give
 more  than  l0  minutes  to  any  Member.
 Members  should  confine  themselves  te
 0  minutes.

 sit  दि  सि०  लौधरों  (मथुरा):
 भ्रध्यक्ष  महोदय,  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे
 माननीय  प्रधान  मंत्री  इस  बात  को  प्रनुभव  करते
 हैं  कि  हमारे  देश  के  सामने  खाद्य  समस्या  मुथ्य
 रूप  से  उपस्थित  है

 Mr.  Speaker:  He  will  get  only  20
 minutes.

 33.05  hrs.
 (Mr.  Derury-Speaxer  in  the  Chair]

 श्री  (१०  (०  चौधरी  :  हम  हप  बात
 को  महसूस  कर  रहे  हैं  कि  हमें  बाहर  से  गल्‍्ला
 हर  वर्ष  भ्रधिक  से  प्रधिक  मंगाना  पड़  रहा  है।
 जहां  हमने  सन्‌  63  में  45  लाख  56  हज-र  टन
 मंगाया,  64  में  62  लाख  65  हजार  टन  मंगाया
 भीर  पी  तरके  से  रन  i965  में
 74  लाख  62  हजार  टन  मंगादा
 हम  भ्रनुभव  कर  रहे  हैं  कि  इस  तरीफे  से  हमारे
 द्वारा  बाहर  से  प्रधिकाधिक  गल्ता  मंगाया  जा
 रहा  है  ny  इस  सम्बन्ध  में  मैं  कोई  संदेह  नहीं
 करता  कि  मंत्री  जी  इप  चीज  को  प्रनुभव  नहीं
 करते  हैं  या  उनको  इस  बात  की  लेकर  बिन्‍्ता
 महीं  है।  यद्दू  भी  प्नुभव  करता  g  fa
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 [श्री  दि०  सिं०  चौधरी]
 संत्री  जी  इस  के  लिए  उपयुक्त  भी  हैं  भोर  मैं
 समझता  हूं  कि  इंटेलिजैंट  भी  हैं  प्रौर  इन  सम-
 स्‍्याओं  के  बारे  में  ज्ञान  व  जानकारी  भी  रखते  हैं
 लेकिन  मेरी  एक  शिकायत  है।  श्रौर  वहू
 शिकायत  यह  है  कि  इन  समस्यझों  को  हल
 करने  के  लिए  जो  तरीके  भ्खत्यार  किये  जाते  हैं
 बह  कुछ  उपयुक्त  नहीं  हैं।  मिसाल  के  तौर
 पर  मैं  ग्राय  से  निवेदन  करूं  किं  कुड  ऐसी
 घात  हैं  कि  जब  तक  इनपर  विचार  नहीं  किया
 जायगा  तब  तक  समस्या  हल  नहीं  हो  सकती
 है।

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  हम  ने  देखा  कि
 पिछले  वर्ष  तक  किसानों  ने  जिन्होंने  कि  भालू
 बोया  था  उन  को  झ्राशा  थी  कि  उनका  आलू
 कम  से  कम  14-15  कपी  मन  के  भाव  से
 बिकेगा  लेकिन  वह  त्रिका  केवल  6  रुपये  मन  के
 भाव  से  ही  ।  इसी  तरह  से  गुड़  के  उत्पादकों
 को  उम्मीद  थी  कि  उसका  उन्हें  प्रच्छा  भाव
 मिलेगा  लेकिन  उसकी  उन्हे  श्राधी  कीमत  मिली
 मैं  आप  के  द्वारा  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता
 हूं  कि  क्या  वे  किसान  को  यह  सोचने  देना
 चाहते  हैं  कि  वह  भ्रधिक  उत्पादन  क  रंगे  तो  उहें
 क्रम  दाम  मिलेगें  श्र  प्रगर  कम  करेगें  तब  भी
 उतने  ही  दाम  मिल  जायेगें  ?  मैं  स्वयं  एक
 किसान  हूं  ग्रौर  इस  बात  को  जानता  कि  पिछले
 वर्ष  जिस  किसान  ने  00  मन  ग्रालू  पैदा  किया
 झौर  उसे  00  मन  भालू  की  जितनी  कीमत
 मिली  थी  उस  ने  200  मन  प्लालू  पैदा  किया
 लेकिन  उसे  दाम  पहले  की  अपेक्षा  कम  मिले  -
 जितनी  कीमत  पहले  100  मन  बैदा  करने  पर
 मिली  थी  उतनी  भ्रब  200  मन  भी  पैदा  करने
 पर  नहीं  मिली  है।  भ्रब॒  किसान  को  बजाय
 झधिक  पैदा  करने  के  कम  पैय  करते
 का  क्‍या  शभ्रन्दोलन  नहीं  करना  चाहिए
 कि  झगर  हम  उत्पादन  बढ़ायेंगे  तो  हमें  कम
 कीमत  मिलेगी  भौर  उत्पादन  घटायेगें  तो
 कोमत  हमें  भ्रधिक  मिलेगी  ?  जब  तक  श्राप
 इसका  प्रबन्ध  नहीं  करेंगे  कि  किसानों  को  उनके
 उत्पादन  के  उचित  व  लाभकर  मूल्य  मिलें
 ठब  तक  उन्हें  भ्रधिक  उत्पादन  करने
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 को  कैसे  प्रोत्साहन  मल  सकता  है  ?
 जाहिर  है  कि  उत्पादन  श्रधिक  बढ़ाने  से  उसे
 यदि  कम  पैसे  मिलते  हैं  तो  मैं  समझा  हूं
 कि  किसानों  में  उत्पादन  को  बढ़.ने  की  रुचि
 पैदा  नहीं  होगी  ।  झ्ाज  किसान ने  पाल  में
 झपना  पैसा  खर्च  किया  और  उस  का  उत्पादन
 बढ़ाया  लेकिन  उसको  कीमत  कम  मिली  ६
 कोल्ड  स्टोरेज  में  जब  श्रालू  रख  दिया  गया
 तो  वही  6  रुपये  मन  वाला  जो  किसान  का  आलू
 था  वह  2  रुपये  मन  हो  गया ।  मैं  बड़े  दुख:  के
 साथ  निवेदन  करता  हूं  कि  उन  किसानों  के  बच्चे
 जो  फौज  में  हैं  उन  के  लिए  जो  आलू  जाता  है
 बह  तीन  गुनीकीमत  में  जाता  है।  जब  तक  श्राप
 उत्पादन  की  कीमत  पर  कंट्रोल  नहीं  करते  जब
 तक  झ्राप  इस  बात  की  गारन्टी  नहीं  करते  कि
 झगर  किसान  उत्पान  बढ़येगा  तो  उसे  अधिक
 दाम  मिलेगें  तब  तक  किसान  अझ्रधिक  उत्पादन
 करने  के  लिए  प्रोत्साहित  नहीं  हो  सकते  हैं  ।
 जब  तक  आप  इस  बात  की  गएरन्टी  नहीं  करेंगे
 कि  उत्पादक  किसानों  को  उनकी  उपज  के
 जो  दाम  मिलते  हैं  उसके  मुकाबिले  व्यापारियों
 को  उससे  पझ्नधिक  दाम  नहीं  मिलेंगे  तब  तक
 किसानों  की  रुचि  भ्रधिक  उत्पादन  करने  में
 पैदा  नहीं  होगी  ।  हम  लोगों  को  यह  विचार
 करना  पड़ेगा  कि  किसानों  को  प्रगर  बचाना  है,
 किसानों  को  श्रगर  धाटे  से  बचाना  है  तो  उसके
 लिए  या  तो  सरकार  यह  नीति  तय  करे  कि  उनके
 उत्पादन  का  ठीक  व  लाभकर  मूल्य  उन्हें  मिले
 बरना  हम  कोशिश  करेंगें  कि  किसान  केवल
 उतना  ही  पैदा  करे  जितने  में  कि  उसे  अपनी
 उपज  का  उचित  मूल्य  मिल  सके  ।  भ्रब  जैसे  कि
 दिल्ली  बंद  की  बात  लोगों  ने  यहां  सोची  किसानों
 को  भो  कुछ  उस  तरीके  की  बंद  करने  की  बात
 सोचनी  पड़ेगी  ।  क्यों  न  किसान  उतना  ही
 उत्पादन  करें  जितने  से  कि  उन्हें  उचित  मूल्य
 मिल  जाय  भले  ही  उत्पादन  कम  हो  जाय  ?

 मैं  दूसरी  बात  यह  निवेदन  करूंगा  कि
 उत्पादन  बढ़ाने  के  हेतु  सिंचाई  के  साधनों  को
 बढ़ाया  जाय  t  प्रगर  श्राप  किसानों  के  लिए
 सिचाई  के  साधनों  को  नहीं  बढ़ाते  हैं  तो
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 डत्पादन  नहीं  बढ़  सकता  हे  "  यह  भी  सच  है  कि
 फ्राटिलाइजस  बढ़ाने  हैं  n  यह  भी  सच  है  कि
 छेतो  के  काम  में  वैज्ञानिक  तरीके  भ्पनाने
 सेबाहर  के  उन्नत  तरीके  प्रपनाने  से  खेती
 का  उत्पादन  बढ़  सकता  है  लेकिन  सब  से  पहला
 काम  सिंचाई  के  साधनों  को  किसानों  को  बगैर
 विलम्ब  के  उपलब्ध  करना  है।  हमारे  पास  जो
 आांकड़े  हैं  भाय  देखें  कि  76  करोड़  4  लाख
 रुपया  पिछले  वर्ष  खर्च  हुआ  था  जबकि  इस
 साल  उसे  बढ़ा  कर  76  करोड़  93  लाख  किया
 है  जो  यह  धन  बढ़ाया  गया  है  वह  बहुत  ही
 कम  बढ़ाया  गया  है।  मैं  प्रपने  ही  जिले  के  बारे
 में  कहूं  मेरे  भ्रपने  जिले  में  जहां  कि  उत्तर  प्रदेश
 में  सब  से  बढ़ा  सिचाई  का  कार्य  हुप्रा  है,  भपने
 ब्लाऊ  के  बारे  में  कहूं  कि  वहां  पिछले  8  ष  ह उ
 जितना  सिंचाई  का  काम  नही हु  प्रा  उतना  वहां
 केवल  €  महीने  में  हुआ्ना  है।  म्रगर  खेती  की  रुचि
 बढ़ानी  है  और  वह  बढ़  रही  है  तो  उनकी
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करना  बहुत  जरूरी
 हो  जाता  है।  और  ८स  के  लिए  सिचाई  के
 सायतों  को  श्रधिक  से  धिक  ब्ढ़ाना
 लाजिमो  हो  जाता  ह  ।  मैं  श्राप  से  निवेदन
 करना  चाहता  हूं  कि  हम  बहुत  से  कामों  के  लिए
 बाहर  से  कर्जा  ले  सकते  हैं,  बहुत  से  कामों  के
 लिए  नोट  छाप  सकते  हैं,  बहुत  सी  समस्याप्रों
 को  हल  करने  के  लिए  नोट  छाप  सकते  हैं  तो  क्या
 हम  यह  हीं  कर  सकी  है  कि  झपोें  सिंचाई
 केसाधनों  को  बढ़ाने  के  लिए  रुपये  का  प्रवन्ध
 करें  ?  मैंते  ज्यादा  में  न  कहते  हुए  यह दो  बातें
 झापके  सामने  कहीं

 तीसरी  बात  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि  बड़ो  बड़ी  चोजों  के  लिए  कार  श्रादि  खरीदने
 के  लिए  बहुत  सी  सुविधाएं  सरकार  की  तरफ  से
 मिलती  हैं  लेकिन  किसान  का जो  यंत्र  है  ट्रै।टर  है
 उस  के  लिए  सुविधाश्रों  का  अ्रभाव  रहता  है  ।
 झाप  देखिये  रूस से  ट्रैक्टई  भ्राते  थे  वह  ट्रैक्टर्स
 झाना  बन्द  हो  गये  उन  की  कीमत  बढ़ा  दी  गई  t
 जो  बड़े  बड़  ट्रैक्‍्टर्स  हैं  उन  का  श्राता  वंद  कर
 दिया  गया  है।  जहां  इप  भी  एक  पश्रव्यवहारिक
 बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  रूसी

 ्रैक्टर्स  की  उपयोगिता  नहीं  है  वहां  काफी  ज्यादा  दे
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 दिये  जाते  हैं  उतर  प्रदेश  में  जहां  उसकी  मांग
 ज्यादा  है,  पंजाब  भें,  जहां  उसकी  मांग  ज्यादा  है
 वहां  कम  दिये  जाते  हैं  t  म॒झे  इस  बात  का  ज्ञान
 है  कि  वहां  जयपुर  से  या  बाहर  से  टैक्टर्स  यहां
 के  लाये  जाते  हैं  प्रोर  त्रहां  जाकर  किसान  उसको
 खरीदते  हैं।  मैं  प्रापते  निवेदन  करना  चाहता
 हूं  कि  प्रगर  हम  चाहते  हैं  कि  उत्पादन  बढ़े,  तो
 इस  तरह  के  यत्ञों  के  कारढ,ने  को  खोलने
 चाहिये,  उनका  उत्पादन  होना  चाहिये  ।  मुन्ले
 यह  देखकर  प्राश्च  हुप्रा  कि  टैक्टर्म  की  शिक्षा
 देने  के  लिये  केवल  36  आ्रादमियों  के  लिये
 हिसार  में  एक  कार्यत्रम  किया  गया,  जब  कि
 कहीं  ज्यादा  भ्रादभियों  के  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था
 की  जरूरत  थी  भ्रगर  झ्राप  उत्पादन  बढ़ाना
 बाहे  हैंतो  झ्ाप  को  प्रवन्ध  करना  पड़ंगा
 टैबटरों  का,  उन  की  मरम्मत  का r  गांबों  में  श्राप
 जाकर  देबिये  इन्जिन  पड़े  हुए  हैं  लेकित
 उनकी  मरम्'त  करने  वाला  कोई  नहीं  है,
 वहां  पर  टै।टर्स  खराब  पड़  हुए  हैं,  उनको  देखने
 वाला  नहीं  है,  इस  लिए  मैं  कहुंगा  कि  गांव  गांव
 में  इसकी  व्यवस्था  की  जाय  ।  गांव  गांव  में
 सम्भव  न  हो  तो  कम  से  कम  ब्लाक  स्तर  पर  तो
 जरूर  करना  चाहिये  t  ब्लाकों  में  जो  प्रधिकारी
 हैं,  कागज़  श्रोर  कलम  से  काम  करने  वाले  हैं,
 उनको  हंटा  कर  टैक्टरों  की  मरम्मत  करने  वाले
 एन्जि'ज  की  मरम्मत  करने  वाले  लोगों  को  रखा
 जाय  तो  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  देशका  उटादन
 बढ़ाने  षी  समस्या  ज्यादा  भ्रच्छी  तरह  से  हल
 होगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय,  श्रब  मैं  कुछथोड़ा  सा
 सहकारिता  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हूं
 मुझे  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  सहका-
 रिता  क्षेत्र  बड़ा  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  है,  उसकी  तरफ
 पूरा  ध्यान  नही  दिया  गया  है।  इम  देश  के  प्रदर
 इस  सहकारिता  ने  जो  कार्य  किया  है  वह  सब
 से  प्रधिक  है  भोर  मुझ  यह  कहने  में  संकोच  नहीं
 कि  इस  में  हमारे  रिजई  बंक  का  जो  रुपया  लगा
 है,  करोब  2  प्ररत्र  झपया,  यदि  डेढ़  यह  शिक्षा
 के  लिए  मान  लिया  जाय  झ्रौर  खर्च  हो  जाय  तो
 ज्यादा  नहीं  होगा  ।  गांव  के  स्तर  पर  हज़ारों
 में  काम  करने  की,  जिले  के  स्तर  पर  लाशों  में



 éXIQQ9  D.  G.  1966-67,

 [श्री  दि०  सि०  बोधरं  ]
 काम  करने  की  शौर  सूबं  के  स्तर  पर  करोड़ों  में
 काम  करने  की  क्षमता  इस  सहकारिता

 “चैदा  हुई  है।  जो  किसान  00-200  473  का
 हिसाब  नहीं  रखता  था,  वह  प्राज  हजारों  में
 हिसाब  रखता  है  tv  इस  तरह  से  पिछले  दो  तीन

 “थर्पों  में  जो  काम  बढ़ा  है,  उस  से  मालूम  होता  है
 “कि  इसका  कितना  तेजी  से  विकास  हुम्रा  है।
 “हमारे  यहां  सँन्द्रल  कोग्मापरेटिव  बैंक  में  शेश्रर
 कौवरिटल  चार  लाव  से  दृढ़  कर  69  कराड़  64
 लाव  हो  गया  है,  डि  ।/णिट  37  कराड़  69
 साख  से  बढ़  कर  95  कायोड़  94  लाय  हो
 गया  हूँ  |  विंग  ह"  ले  जो  56  करोड़  37

 -लाख  था,  उतर  बढ़कर  5प्ररत्र  27  कराड़
 34  लाख  हो  गया  है  इस  रह  से  यह  बाम

 “बडा  है  t  में  कह  सैफ  हूं  कि  कितनी  प्रगति
 इस  सह  ।रिता हे  क्षे।  में  हुई  है,  रत;  प्रति
 आर  किय  क्षेत्र  में  नहीं  हुई  t

 मैं  निवेदन  करूंगा  कि  हमारा  जो  प्राइवेट
 -सैक्टर  है,  भौर  हमारा  जो  पब्लिक  रैक्टर  है  वे
 दोनों  इस  सहकारिता के क्षेत्र  को  भागे  नहीं
 यढ़ाना  चाहते  हैं  क्योकि  उन  में  से  एक  में
 'पूंजीपति  काम  करते  हैं  दूसरे  में  पूंजीपतियों  क
 सड़के  सरकारी  कर्मचारी  काम  करते  हैं।  मैं  मंत्री
 महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  भ्रगर  भाप  चाहते
 हैं  कि  देश  के  भन्दर  समाजवाद  की  भावना  पैदा

 <  हो,  जनता  स्वयं  मिल  कर  काम  करे  प्रगर  प्राप
 चाहते  ?  कि  पूंजो  वाद  को  खत्म  किया  जाय  तो
 सहकारिता  का  ज॑;  पेड़  पैदा  हुआ  है,  जिसमें

 “फल  लग  रहे  हैं,  उस  को  सूखने  न  दिया
 जाये  tv  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  झाप
 रिजवं  बैंक  को,  जो  कि  सहकारिता  का
 दुश्मन  है,  जो  सहकरिता के क्षेत्र  को  प्रागे
 नहीं  बढ़ने  देता  है,  जो  पंजीपति  इस  सह-
 कारिता  के  कार्य  को  प्रागे  नहीं  बढ़ने  देते
 हैं,  उनका  अंकुश  इम  पर  से  हटाइये
 झगर  ऐसा  नहीं  करेगें  तो  यह  प्रागे  नहीं
 बढ़  सकेगा  ।  भ्रगर  सहकारिता  के  क्षेत्र
 को  कोई  पग्रभिशाप  है,  कोई  रुकावट  है

 ज्तो  वह  'रिजव  बैंक  है  जो  इस  को  भागे
 -नहों  बढ़ने  देता  है  |  मैं  यह  बात  केबल
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 जवानी  नहीं  कह  रहा  हूं,  बल्कि  मैं  इस
 झ्राधार  पर  कह  रहा  हूं,  भ्राज  जो
 हिन्दुस्तान  की  सब से  प्रच्छी  सोसायटी
 है,  उस  जिला  सहकारी  बैक  का  मैं
 मेनेजिंग  डाइरेक्टर  हूं,  जो  उत्तर  प्रदेश
 की  सव्र  से  बड़ी  सहकरी  सभिति  हैँ
 झभौर  उर  में  रह  वर  मैं  ने  हिन्‍दुस्तान
 के  हर  सूबे  की  सहकारी  समितियों  का
 भ्रघ्ययन  किया  है  झ्ौर  मुझे  हर  जगह
 यही  ध्रावाज  सुनने  में  मिली  कि  रिज
 बैंक  वाले  सहकारिता  के  कार्य  को  जो
 कि  जनता  द्वारा  चलाया  जाता  हैं  उसो
 तरह  से  डील  करो  हैं,  जिस  तरह  से  वे
 भ्रौरों  को  डील  करते  हैं  ।  हमारी  उस
 रिपोर्ट  में  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया
 है  कि  हमारे  लिग्रे  भ्रलग  से  बैंक  बनाया
 जाय  t  जिसका  सम्बन्ध  रिजवं  बैंक  से
 न  हो  ,  लेकिन  यदि  उसी  से  सम्बन्ध  रखा
 जाना  है  तो  उसके  जो  गलत  कानून  हैं,
 गलत  तरीके  हैं,  उनको  हदी  दिया  जाप,
 तभी  मैं  समझता  हूं  कि  यह  सहकारिता
 का  क्षेत्र  भ्राग  बढ़  सकता  है  मैं  ऐसा
 कहने  के  लिये  क्षमा  चाहता  हूं  t

 उपाध्यक्ष  महोदय,  मुझे  दो-तीन  मिन
 झौर  दे  दिये  जांय  t  मैं  भझापसे  कह  रहा
 था  कि  सहकारिता के  क्षेत्र  के  लिये,  उस
 को  उन्नति  के  रिये  रिजव  बैक  के  प्रंकुश
 से  उस  को  निकाल  दिया  जाय  झाप
 देश्षिये  जहां  रिजय  बैंक  6o-6:  फोसदी
 लोगों  को  कर्ज  के  लिये  भपया  देता  था,
 झब  वह  45  फीसदी  हो  गया  है।  उसके
 भ्रधिकार  पहले  से  भौर  श्रधिक  बढ़  गये
 हैं  tv  मैं  उनकी  जो  कर्ज  योजना  है  उसके
 सम्बन्ध  में  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हुं,
 लेकिन  मैं  भापसे  निवेदन  करूं  कि  उन
 सुझावों  के  बारे  में  मंत्रियों  से  मैंने  कहा
 लेकिन  सुनाई  नहों  होती,  प्रधान  मंत्री
 से  कहा,  सुनाई  नहीं  होती,  भव  उपाध्यक्ष
 महोदय,  भ्रश्तिम  रूप  से  भापसे  प्रा्ना
 करना  भाहता  हूं  कि  कम  से  कम  मेरी
 सिफारिश  झाप  मंत्री  मद्दोदय  &  यह्दी  कर
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 दं  कि  मेरा  जो  व्यावहारिक  सुप्नाव  है
 4रिजवं  बैक  के  जाल  से  निकालने  क  लिये,
 सहकारिता  को  प्राथ  बढ़ान  के  लिये,  उस
 पर  मंत्री  जी  विचार  करें  और  देदें  कि
 किस  तरह  से  हम  io  aa  में  रिज
 बैक  के  जाल  से  तिकल  कर  हमारा  रुपया
 निजी  द्वो  जायेगा  स्‍प्लोर  हम  सहकारिता  के
 कत्  ६  जागे  बढ़  राक  ।

 Shri  Karuthiruman  (Gobdiche:tipala-
 yam):  |  support  tne  Demands  for
 Grants  of  the  Ministry  of  Fcod,  Agri-
 culture,  Community  Development  and
 Co-operation.

 I  really  commend  the  fortitude  of
 ‘Our  Food  Minister  for  having  faced
 this  grave  food  situation.  Long
 speeches  are  made  by  hon.  members
 on  the  Opposite  as  well  as  on  this  side
 and  very  rarely  we  find  that  they  have
 given  any  practical  suggestions  for  in-
 ‘creasing  production.  lt  is  very  easy
 to  criticise  anybody  and  it  is  very  easy
 to  say  that  food  should  be  made  avai!-
 “ble  to  each  and  all.  Really  our
 Agriculture  Department  has  done  a
 wonderful  work.  As  a  farmer  work-
 ing  in  the  field,  I  can  certify  that  be-
 Cause  of  the  research  work  that  has
 deen  done  by  the  Agriculture  Depart-
 ment,  we  have  reached  at  least  these
 targets  in  food  production.  I  have
 deen  using  the  seeds  of  the  Agricul-
 ture  Department  in  paddy  and  in  al-
 most  all  other  flelds.  As  early  as  25
 years  back,  I  had  realised  60  maunds
 of  paddy  per  acre  on  an  average  cf
 00  acres;  it  was  due  to  the  research
 ‘work  done  by  the  Agriculture  Depart-
 ment.  But  the  necessary  encourage-
 ‘ment  is  not  given  to  the  Agriculture
 Department.  The  Agriculture  Depart-
 ‘ment  is  treated  as  a  third  rate  or  fourth
 Tate  department  of  the  Government;  it
 is  only  the  revenue  department  or
 some  other  cenartment  that  is  given
 the  first  grade  and  the  Agriculture  De-
 partment  is  treated  as  a  third  rate
 depirtment.  Because  we  are  short  in
 ‘food  production.  because  we  are  facing

 a  fond  problem,  we  have  been  at  least
 thinking  of  agriculturists.  Previously
 the  plight  of  the  peasant  was  “unwent,
 unhonoured  and  unsung”:  nobody  cared
 for  him  Even  now  nobody  would
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 have  cared  for  him  but  for  the  shor-
 tage  of  food.  Theiefore,  so  far  as  we
 are  coacerned,  I  can  say,  “long  live
 shortage”;  as  long  as  shoriage  is
 there,  the  farmer  is  recognised.  Of
 cours2,  that  should  not  be  our  aim.

 We  want  to  know  whether  the  foud
 prob.em  will  be  solved.  I  am  an
 optimist  and  I  can  say  that,  with  the
 exisiing  irrigation  ang  other  facilities,
 I  can  teed  600  million  people  wiih  a
 good  nutritive  food;  I  can  say  this  as
 a  practical  farmer.  Are  we  moving  ia
 the  right  direction?  Yes;  our  agricul-
 tural  scientists,  agricultural  demons-
 trators  and  agri.ultural  research  scho-
 lars  have  done  very  good  work;  they
 have  produced  good  seeds.  Thanks  to
 the  National  Seeds  Corporation,  it  iz
 doing  a  very  good  work.  In  order
 that  the  seeds  do  not  get  adulterated,
 our  Food  Minister  should  see  that  ths
 seeds  are  certified  as  pure  and  they
 maintain  their  stability,  Even  the
 hy  brid  seeds  that  have  been  produced
 by  the  Agriculture  Department  are
 00d  ones.  The  latest  types  of  seeds
 which  have  been  introduced,  namely,
 Taichung  Native-l,  Taichung  65  and
 Tainan  3,  are  giving  wonderful  re-
 sults.  All  our  farmers  are  ready  to
 take  them  to  their  farms  and  are  ready
 to  increase  the  product‘on.  J]  have  my-
 self  taken  Hvbrid  shorgam  CSH  !  for
 my  farm  and  have  sown  it  in  20  acres;
 and  I  am  sure  to  get  5.000  pounds  per
 acre  on  an  ave-age  of  20  acres,  i.e.,
 5.000  kilos  per  hectare.  I  have  taken
 from  the  Agriculture  Department  ragi
 seed  which  has  given  me  an  yield  of
 4000  kilos  per  hectare,  ie,  4.000
 pounds  per  acre.  I  have  taken  bajra
 seed—it  is  to  be  used  for  dry  condi-
 tions  ang  with  proper  irrigation  I  have
 got  an  yield  of  .500  kilos  per  acre
 These  are  the  achievements  of  Agricul-
 ture  Dep3irtment.  TI  invite  al!  ths
 members  to  come  and  see  my  farm  in
 Coimbatore  district.

 An  hon.  Member:  Is  it  in  a  village?
 Shri  Karuthiruman:  It  is  certainly  in

 a  village  and  not  in  a  town  or  city  like
 Bombay  or  Delhi.

 Therefore,  it  is  the  duty  of  our  Gove
 ernment  and  the  peovle  tn  suport  and
 encourage  our  young  scientists  to  de
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 (Shri  Karuthiruman]
 further  work.  Mere  seed  production
 will  not  ao.  To  get  better  yields,  we
 should  have  good  manures.  What  are
 the  manures  that  we  can  use?  So  far
 as  I  am  concerned  I  can  say—  of
 course,  Ab  75  a  controversial  matter—
 that  witnout  using  fertilisers,  I  can  get
 an  yield  of  60  maunds.  Even  as
 early  us  1940,  without  using  ammo-
 Nium  sulphate  or  any  chemical  ferti-
 liser  and  by  using  compost  and  orga-
 nic  munure,  cow  dung,  etc.  I  have
 got  an  yield  of  60  maunds.  But  how
 is  it  possible  to  expect  every  farmer  to
 secure  such  increase  in  production  un-
 unless  he  takes  to  intensive  cultiva-
 tion?  Therefore,  chemical  fertilisers
 are  also  necessary.

 When  the  question  of  chemical  fer-
 tilisers  comes  up,  there  is  a  controversy
 that  we  find  here  about  how  to  have
 these  fertilisers  and  how  to  increase
 the  fertiliser  production.  Ang  what  i3
 done  is  not  supported  by  30  many  hon.
 Members.  They  just  find  fault  with  it
 whether  it  is  this  deal  or  that  deal,
 and  they  call  one  as  unpartriotic  and
 the  other  as  pitriotic  as  if  thos:  who
 criticise  these  deals  alone  are  patriotic
 peop'e  and  those  who  support  the
 fertilisers  deal  are  not  patriotic.  The
 people  who  support  the  deal  and  talk
 in  favour  of  th>m  are  not  in  anyway
 less  patriotic;  they  do  not  have  even
 an  atom  less  of  patriotism  than  those
 who  criticise.  either  in  their  actions
 or  in  their  lives  or  in  the  practical
 side  of  things.

 In  the  circumstances  that  prevail  in
 our  country  today,  the  use  of  fertili-
 sers  is  very  necessary.  During  the
 three  Five-Year  Plan  periods,  our
 planners.  the  so-called  planning  mem-
 bers,  have  been  industrv-biassed  and
 have  been  urbin-biassed.  They  have
 not  devoted  mitch  attention  to  agri-
 culture  and  they  have  not  shown  a
 rural  bias.  Thev  have  not  devoted
 much  §attentinn  towards  increase  in
 production  and  tow-rds  the  pror  neo-
 pre  ang  the  agriculturists  in  the  vil-
 lneeg.  Tf  only  the  foreign  exchange
 which  had  been  enent  on  the  import
 at  fandorsing  had  heen  gnex¢  on  the
 establishment  of  fertiliser  factories,  I
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 think  much  of  the  food  problem  would
 have  been  solved  by  now.  But  that
 has  not  been  done.  All  our  foreign
 exchange  has  been  drained  away  in
 the  establishment  of  industries,  and
 when  the  question  of  agricultural  pro-
 duction  and  the  production  of  fertili-
 sers  and  the  setling  up  of  fertiliser
 factories  comes  up  at  the  tag  and  of
 the  Third  Plan  period,  we  find  that
 there  is  no  foreign  exchange  available
 for  setting  up  of  fertiliser  factories.
 And  people  start  attributing  motives
 even  if  we  acept  help  from
 foreign  collaborators  who  want
 to  help,  by  calling  it  unpatriotic
 and  so  on.  If  only  the  planners
 had  planned  for  two  or  three  factories
 to  be  set  up  for  fertiliser  production
 in  the  First  and  Second  Five  Year
 Plans.  I  think  we  would  have  been
 able  to  solve  ever  so  man:  problems,
 and  by  this  time  we  would  have  been
 in  a  position  to  ask  the  American  ships
 to  cOme  to  our  shores  to  take  away  ou>
 goods  and  our  nutritive  foodstuffs  to
 other  parts  of  the  world  where  there
 is  shortage.

 Even  in  regard  to  the  use  of  fertili-
 sers,  one  must  be  very  careful.  Nitro~
 gen,  phosphoric  acid  and  potass'um  or
 NPK  should  be  balanced  in  such  a  way
 that  we  shall  get  the  optimum  results;
 soil  tests  shou'd  b2  conducted  and  the
 fertilisers  should  be  uscd  in  a  balanced
 ‘way  to  each  and  every  c-op  and  crop
 pattern.  If  we  do  so,  then  we  can
 certainly  solve  the  problem.

 In  a  good  season,  there  is  50  per  cent
 increase  in  production  while  in  a  had
 season  there  is  50  per  cent  less  pro-
 duction.  We  should,  therefore,  see  that
 there  are  proper  incentives  given  to
 our  agriculturists  so  that  ther  wi'l  be
 ab'e  to  rise  to  the  occas‘on  and  they
 will  see  that  our  food  problem  will  be
 solved.

 The  next  thing  is  to  give  them  im-
 proved  seedy  and  prorer  irrigation
 facilities.  We  have  so  far  concen‘rsted
 only  on  very  big  irrication  projects.
 We  have  not  prid  much  attention  to
 the  minor  irrigation  nroiects.  We  have
 not  done  also  anvthine  to  tan  the  sub-
 soil  water  and  the  underground  water.
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 In  the  foreign  countries,  even  in  places
 where  they  have  got  only  ten  inches
 of  rainfall,  by  having  tube-wells  or  by
 tapping  the  underground  water  at  a
 depth  of  000  feet  or  2000  feet,  they
 are  able  to  take  the  water  and  irrigate
 the  lands  in  spite  of  the  failure  of  tne
 monsoon  by  having  recourse  to  lift
 irrigation,  and  thereby  they  have  been
 able  to  get  all  the  crops  successfully.

 The  next  most  important  thing  is
 the  price  offered  to  the  poor  agricultu-
 ral  ryots.  Unfortunately,  the  price
 offered  to  the  agricultural  ryots  is  not
 fixed  by  the  farmer  but  by  the  ICS  or
 IAS  officers  sitting  in  the  four-walled
 single  room;  it  is  fixed  by  the  ’urbaa
 people.  The  policies  that  are  followed
 are  consumer-oriented  and  are  not  pro-
 ducer-oriented.  In  whichever  country
 there  is  a  producer-oriented  policy,  the
 agriculturists  have  produced  more
 and  there  has  been  abundance  of  pro-
 dustion,  and  wherever  there  is  a  con-
 surrer-oriented  policy,  they  have  not
 produced  more  and  there  is  still
 shortfall  in  produc'ion.  Take,  for
 example,  Russia  there  they  have  just
 concentrated  only  on  consumer-

 oriented  policies,  and,  therefore  there
 is  shortage  in  production  there.  But
 in  America  where  there  is  producer-
 oriented  poli  y,  there  is  excess  in
 production.  Even  the  communist
 countries  like  Russia,  Yugoslavia
 and  Poland  want  to  secure  help  from
 America  where  there  is  a  producer-
 oriented  policy.

 As  regards  the  price  fixed  by  the
 Agricultura]  Prices  Commission,  even
 if  the  agricultural  ryots  represent
 there  viewpoint,  that  is  not  taken  into
 account;  that  is  taken  only  as  an  ad-
 vice  and  that  is  not  put  into  effect.
 Even  in  the  matter  of  marke‘ing,  the
 poor  agriculturist  does  not  get  the
 benefit.  Whenever  a  short»ge  is  there,
 Government  come  forward  with  their
 procurement  policy.  When  Govern-
 ment  enter  the  market  to  purchase
 fooderains  at  the  procurement  prices
 fixed  bv  them,  they  just  become  un-
 popular  because  they  go  on  procuring
 from  the  producers  at  that  price.  But
 those  who  are  capable  of  doing  black-
 marketing  are  well  off.  When  Gov-
 ernment  introduced  control,  then  there
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 is  another  market  which  is  prevailing.
 Some  people  who  are  anti-national  and
 anti-social  get  the  benefit,  but  the  good
 people  do  not  get  the  benefit  of  the
 price  at  which  it  is  available  in  the
 blackmarket.  Therefore,  I  would  say
 that  let  there  be  a  levy  system  of  pro-
 curement.  But  the  moment  there  is
 a  levy  system,  some  hon.  Members
 start  criticising  it.  The  levy  system  is
 there  for  a  national  cause  when  thee
 is  shortage  in  production,  so  that  the
 people  who  produce  more  can  get  some
 advantage  while  the  people  who  pro-
 duce  less  will  be  at  a  disadvantage.
 Per  acre,  so  many  maunds  of  paddy
 or  rise  should  be  fixed  and  the
 balance  should  go  to  the  free  market.
 Unless  there  is  a  national]  levy  sys-
 tem  of  procurem2nt  all  the  available
 produce  should  go  to  the  free  mar-
 ket.  The  levy  system  is  in  order  to
 feeq  those  areas  where  there  is
 statutory  rationing.  In  the  villages  or
 the  areas  where  there  is  no  statu-
 tory  rationing,  the  agriculturist  should
 be  allowed  to  retain  with  them  a
 certain  part  of  the  production  to
 allow  for  costs  etc,  and  beyond
 that  there  should  be  free  marketing.
 Therefore.  it  is  bet’er  to  see  that  par-
 tial  control  is  there.  There  shovlg  be
 two  prices  so  that  the  man  who  pro-
 duces  more  should  have  the  advan-
 tage  of  a  greater  price.  If  you  give
 incentive  prices  and  if  you  give  all
 the  facilities  required  for  the  fermcrs
 to  increase  agricultural  production,  I
 am  sure  you  will  see  that  the  fcod
 problem  can  be  solved,

 As  Goldsmith  has  said:
 “Ill  fares  the  land  to  hasteurg

 ills  a  prey,
 Where  wealth  accumulttes  and

 men  decav,
 Princes  and  lords  may  flourish  or

 may  fade,
 A  birth  can  make  them  as  a  birth

 has  m3de,
 The  Rold  rersantry,  the  countrv'’s

 pride,  When  one  destroyed,
 can  never  be  supplied”.

 The  question  is  whether  w2  are  going
 to  ensure  the  existence  of  this  bold
 peasantry  or  not.  If  we  ensure  the
 existence  of  this  bold  peasantry  aud
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 (Shri  Karuthiruman)
 give  them  all  the  faciiities,  I  am
 sure  we  shall  be  ab.e  to  solve  the
 food  problem.

 Shri  Surendra  Pal  Singh:  (Buland-
 shahr):  During  the  brief  time  I  have
 at  my  disposal,  I  shall  zonfine  my
 observations  to  the  production  aspect
 of  the  food  prob:em  only,  because  I
 feel  that  no  food  Minister  of  the  Cent-
 ral  Government  can  solve  this
 problem  unless  there  is  increased
 ag-icultural  produ  tion,  There  is  no
 denying  of  the  fact  that  all  is  not
 wel  with  our  agriculture,  and  that
 there  is  stagnation  in  this  very  vital
 secior  of  economy.  This  has  been
 admitted  by  Government  themszlves.

 It  is  rather  a  sad  commentary  on
 ur  p:anning  system  that  even  aiter
 Our  three  Five  Year  Plans,  our  agri-
 culture  has  come  to  stay  in  a  position
 where  our  average  annua!  production
 during  the  Third  Plan  period  is  like-
 ly  to  be  less  than  what  it  was  in  the
 Second  Plan  period.  During  the  ‘ast
 year  of  the  Second  Plan,  production
 had  risen  to  80  million  tonnes,  wnere-
 as  the  average  annual  food  production
 during  the  Third  Pian  is  gcing  to  be
 somewhere  near  79  million  tonnes.
 This  is  not  much  of  a  progress.  It
 is  true  that  our  overall  production  of
 foodgrains  in  the  country  has  sa.c;ees-
 ed  by  as  much  as  75  per  cent  since
 Independence.  But  that  has  peer  a3
 a  result  of  extensive  measures  taken
 by  Government  by  bringing  more
 virgin  land  under  the  p  ough  and  by
 providing  more  irrigation  fn-ilities
 etc.  and  that  has  not  been  as  a  result
 of  any  improvement  in  the  per-acre-
 yield.  So  long  as  improvement  in
 agricuitura]  production  is  on!y  the
 result  of  extensive  measures,  this
 probtem  will  not  bz  so  ved,  ull  our
 efforts  may  be  neutralised  by  the
 enormous  vise  in  population  and  so
 manv  ot*--  economic  factors  as
 result  of  which  the  demand  for  fsod
 is  increasing  every  day.  Our  silva-
 tion  realy  lies  in  our  ability  to  in-
 crease  our  per  acre  yield,  whici  is
 very  important.  I  am  very  sorry  to
 say  that  in  this  respect  the  Govern-
 ment  have  not  taken  effective  steps
 as  they  ought  to  have.  Even  our
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 experts  in  this  country  have  said
 that  the  per-acre  yie'd  has  not  in-
 creased  very  much.  In  this  connec=
 tion,  I  may  quote  Mr,  Swaminathan, who  is  the  head  of  the  Boton;  Divi-
 sion  in  the  Indian  Agricultura!  Re-
 search  Institute,  who,  while  speaking under  the  aegis  of  the  U.S.  Inforn:a-
 tion  Service,  said  that  the  ;er-acre
 yield  of  important  foodgrains  -r,  the
 country  has  remained  static  all
 through  since  Independence.  I  would
 request  the  hon.  Minister  of  Foul  and
 Agricu.ture  to  give  this  matter  his
 utmost  attention  and  see  tat  c  very
 effort  is  made  for  increasing  our  ver-
 acre  yieid.

 All  this  makes  us  feel  that  the  cut-
 look  on  the  food-froat,  on  the  «gri-
 cultural  front  is  rather  grim.  Somo
 very  drastic  steps  have  to  be  tuken
 to  make  a  break-through  so  that  we
 can  sustain  the  improvement  in  agri-
 cultural  sector  for  a  number  of  years
 and  then  alone  we  can  go  over  the
 hump  of  the  Malthusian  trouble.
 Mere  palliative  ang  traditional  ‘hink-
 ing  wil  not  do.  It  is  an-ient  histozy
 that  taught  us  that  nations  have
 vanished  from  the  surface  of  cartn
 when  their  agriculture  lagged  behind
 and  when  there  was  stagnation  in
 their  agriculture.

 We  have  to  give  our  utmost  atten-
 tion  to  the  prob  ems  of  the  agricultu-
 rists.  I  woud  like  to  congratulite  the
 hon.  Minister  for  the  steps  he  has
 taken  in  this  direction.  He  has  start-
 ed  the  ball  rolling  in  the  right  direc-
 tion.  We  also  wclcome  the  decisions
 taken  at  the  recent  Chief  Munisters’
 Conference  where  they  have  cleary
 defined  the  administrative  responsi-
 bilities  and  also  the  obligations  of  the
 State  Governments  and  the  Cen-
 tral  Government  for  carrying
 out  the  various  development  plans.  We
 only  hope  that  the  pious  prom'ses  made
 by  the  Chief  Ministers  wil  be  carried
 out  by  them  faithfully  in  the  future.
 Their  performance  in  the  past  has  not
 been  very  good  and  thrre  is  a  great
 dral  to  b>  said  about  that.  I  hop2  that
 they  will  be  able  to  fulfil  the  prom'ses
 made  at  the  recent  Conference  in  the
 future.
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 The  next  important  question  is  why
 is  there  stagnation  in  our  agricu.tural
 production?  There  are  many  reasons
 for  that.  I  have  no  time  to  go  into  a.l
 of  them.  I  will  briefly  touch  upon
 two  or  three  riasons  which  according
 to  me  are  important.

 Firstly,  the  greatest  handicap  this
 country  or  this  nation  suffers  from  is
 the  lack  of  national  characier  und  the
 lack  of  spirit  of  self-sacrifice.  The
 whole  nation  is  faced  with  a  moral
 crisis.  No  nation  in  the  world  with
 the  mora!  fibre  as  wcak  as  ours  can
 make  any  progress  in  any  field  of  hu-
 man  activity,  whether  it  be  agricul-
 ture  or  anything  else.  I  have  to  raise
 this  point  because  every  now  and  then
 the  hon.  Minist:r  of  Food  ‘and  Agricul-
 ture  refers  to  the  Japanese  agriculture
 and  the  amount  of  progress  that  that
 country  has  made  in  that  fleld.  I  am
 sure  that  he  must  have  made  an  ana-
 lysis  of  the  reasons  behind  this  trcmen-
 dous  progress  made  by  Japan.  The
 main  reason  is  the  character  of  that
 nation  where  everything  works  like  a
 clock.  J  would  ‘ike  the  hon.  Minis-
 ter  to  tell  us  whethcr  we  have  such
 a  spirit  in  our  country.  If  we  have
 not—I  am  sorry  that  it  is  then  a
 Yeflection  on  the  leadership  of  our
 country—I  appeal  to  Mr,  Subra-
 maniam  not  as  the  Food  and  Agricul-
 ture  Minister  but  as  a  dynamic  leader
 of  the  country  to  tell  the  House  whe-
 ther  h2  and  his  collegues  have  done
 anything  for  improving  the  inoral
 health  of  the  country.  If  he  has  not
 done  that,  he  must  do  somthing
 about  it  quickly;  that  is  very  impor-
 tant.

 The  second  reason  is  the  well-known
 extreme  poverty  of  a  large  number
 of  gmail!  farmers  in  our  country,  who
 constitute  nearly  80  per  cent  of  our
 Tural  popu‘ation.  This  extreme  pover-
 ty  has  come  about  as  a  result  of  their
 being  neglected  by  the  Government.  I
 &m  very  sorry  to  sav  that  the  poasan-
 try  of  India  has  been  neg'ected  by  the
 Govornment  fo-  a  lone  time.  Firstly
 the  British  Government,  n-glected
 them.  That  at  least  is  understand-
 able,  I  am  sorry  to  point
 out  that  our  own  Govern-
 ment  have  neglected  them.  They
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 did  not  do  it  deliberately,  but  that  has
 happened  because  of  their  emphas.s on  industrial  improvement.  The  agri-
 cultural  sector  was  not  givin  the  same
 attention  as  it  deserved.  Tney  have
 more  or  less  ailowed  the  things  to  drift:
 in  the  hope  that  our  agriculturists
 would  fing  for  themselves,  Be.ause  of
 this  neg:ect,  our  tarmers  have  not  re-
 ceived  the  neccssary  protection  and
 help  required  from  the  Government.
 with  the  consequence  that  they  could
 not  rid  themselves  of  this  oppressive
 poverty.  Actua  ly  their  back  is  broken
 now.  In  this  connection,  observations
 are  at  tim:s  made  that  the  Indian  far-
 mers  are  very  conservative,  they  are
 lethargic,  they  are  averse  to  adopting...
 new  and  modern  methods  of  agricul-
 ture,  etc.  I  can  boldly  say  that  this  is
 not  correct  b:cause  I  am  a  farmer  my-
 5९१  ani  I  live  in  a  village.  The  fact
 of  the  matter  is  that  it  is  not  their
 aversion  to  adopting  new  and  modern
 methods  of  agriculture,  but  their  eco-
 nomic  condition  is  so  poor  and  they
 are  so  heavily  under  d-:bts  that  they
 are  unab'e  to  improve  their  lot.  They
 have  not  got  the  resources  to  get  the
 necessary  inputs.  The  required.
 things  are  also  not  available  in  time.
 If  they  are  given  the  same  facilities.
 as  are  made  availab'e  to  the  b‘gger:
 farmers  jn  our  country,  I  am  sure  that
 they  wi'l  be  just  as  good  as  anybody
 else  in  the  country.  Then,  it  will.
 be  possible  to  increase  our  food  pro-
 duction  by  at  least  20  per  cent  with.
 the  existing  knowhow  in  our  country.

 I  can  give  my  own  example.  I  am  not
 an  cxpert  in  agriculture.  I  am  just
 a  farmer  taking  he!p  and  advi-e  from
 the  local  peope.  On  the  bas's  of  the
 existing  knowhow,  my  average  pro-
 duction  of  all  the  foodgrains  is  20  per
 cent,  30  per  cent  more  than  the  ave-
 rag>  for  any  locality.  I  can  sav  that  I
 do  not  use  any  mod-rn  techniques;  I
 do  not  make  use  of  chemical  fert'l'sers.
 I  am  relying  more  on  proper  rotation
 of  crops,  green  manuring,  comrost
 manuring.  organic  manuring  etc.  With
 this  my  production  is  20  per  cent  more
 than  the  avrrag>.  The  reasrn  for  this
 ig  that  I  am  ab'e  to  provide  al  the
 inputs  in  abundance  and  in_  time,
 which  the  voor  farmers  are  not  ble
 to  get.  That  is  their  main  handicap.
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 {Shri  Surendra  Pal  Singh]
 I  would  urge  upon  the  Food  and  Agri-
 culture  Minister  to  give  his  utmost
 attention  to  this  problem  of  povirty -of  the  smail  farmers  and  do  something
 about  it.

 How  can  we  reduce  their  indetednesy
 as  early  as  possibie,  is  the  main  ques-,
 -tion.  We  must  make  finances  availa-
 bie  to  them  in  the  requisite  quantity
 and  at  the  cheapest  rate  possible  as
 much  as  they  want.  After  5  years  of
 independence,  all  that  we  have  been
 able  to  do  is  to  make  available  only
 5  p-r  cent  of  the  requirements  of  the
 farmers  through  the  Government  agen-
 cies.  I  will  cal  the  Indian  farmer  a3
 the  poorest  industrialist  in  the  country.
 He  is  compelled  to  borrow  from  the
 money-lenier  25  per  cent  to  40  per
 cent  of  his  capital  requircments,  I  will
 cha  lenge  any  big  industrialist  or  even
 the  Finance  Min'ster  whether  he  can
 run  a  business  successfully  with  a  bor-
 rowrd  capital  at  25  per  cent  to  40  per
 cent  interest.  It  is  very  important,  Sir,
 to  make  funds  available  in  an  abun-
 dant  measure  to  our  small  farmer  so
 that  all  his  requirements  can  be  met
 in  time.  Then  only  we  can  have  any
 increase  in  agricutural  production.

 Many  speakers  who  preceded  me
 have  spoken  about  the  remunerative
 price.  It  is  true  that  prices  of  agri-
 cultural  produce  have  gone  up.  But
 they  bear  no  relation  whatsover  to
 the  cost  of  living  and  other  things
 which  the  farmer  has  to  purchase  for
 his  requirements.  The  cost  of  living  in-
 dex  is  going  up  and  the  prices  of  com-
 modities  which  the  farmer  needs  are
 going  up  in  a  very  very  high  propor-
 tion.  But  the  farmer  is  not  getting
 adequate  price  for  his  produce.  The
 Government  must  evolve  some  sort  of
 a  scientific  pricing  formula  which  must
 have  some  relationship  with  the  cost
 of  living  ind-x,  so  that  the  farmer  is
 able  to  make  both  ends  meet.  Un‘ess
 we  give  some  incentive  prices  to  him,
 his  economic  condition  will  not  im-
 ‘prove.  There  is  no  use  giving  him
 only  loins,  which  he  has  got  to  return
 som-~  day  with  interest.  The  Govern-
 ment  must  evolve  a  satisfactory  pric-
 ing  policy  in  this  connection,  so  that
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 his  economic  condition  can  jmprove
 and  his  production  can  go  up.

 Then,  Sir,  it  is  very  essential  that
 the  tarmer  gets  some  extra  income  n
 the  rural  area  itself,—apart  from  his
 land.  B.cause  of  the  pressure  of  popu.
 lation  and  because  of  the  pressure  on
 land,  he  is  finding  it  difficult  to  make
 both  ends  meet.  It  is  very  necessary
 that  some  industries  are  set  up  in  the
 rural  areas  so  that  th.y  can  carn  some
 extra  money  and  supplement  their
 income.

 We  all  know,  Sir,  that  education  in
 the  rura,  areas  is  of  a  very  poor  qua-
 lity.  The  boys  from  the  rural  areas
 cannot  compete  with  the  boys  in  the
 citics  for  any  emp  oyment.  The  far-
 mers  cannot  also  afford  to  send  their
 children  to  cities  for  the  purpose  of
 education.  I  would  urge  upon  the
 Government  of  India,  through  you,  to
 se>  that  the  educational  conditions  in
 the  rural  areas  are  improvid  so  that
 the  boys  there  get  good  education  ani
 then  alone  they  Will  have  a  _  better
 chance  of  competing  with  the  city  boys
 and  get  bettrr  employment  opportuni-
 tics.  That  will  aso  help  the  economic
 conditions  of  the  farmer.

 Now,  there  is  another  important
 question—the  sawai  system  which  is
 prevalent  in  the  U.P.  and  Bihar  States.
 Under  this  system  the  seeds  are  given
 to  the  farmers  for  rabi  crops  in  the
 month  of  September  or  October  and  in
 the  harvesting  season,  that  is  in  April,
 they  take  back  the  seed  in  “SAWAI”
 “quality’-  i.e.  for  one  maund_  they
 take  back  3  miund  in  six  months,

 This,  Sir,  is  the  worst  type  of  usury
 indulged  in  by  the  Government  De-
 partment;  this  is  really  very  bad.  We
 raised  this  m3tter  when  Sardar
 Swaran  Sinzh  was  the  Food  and  Ag-
 riculture  Minister  ang  he  was  shocked
 to  h-ar  that  the  Government  Depirt-
 ments  indulged  in  such  practices.  He
 a’so  promised  to  ‘ook  into  this  matter.
 But  we  have  not  heard  anything  so
 far.  Perhans  he  had  no  time  to  look
 into  this.  We  would  request  the  pre-
 sent  hon.  Minister  of  Food  and  Agri-
 cu'tur-  to  look  into  this  question  of
 sawai  system  through  which  the  poor
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 farmer  is  made  to  part  with  40  seers”
 of  grain.  25  per  cent  of  his  produce
 for  the  seeds  he  borrows  from  the
 Government,  With  these  words,  I  sup-
 port  the  Demands,

 Mr.  Deputy-Speaker:  Shri  Biren
 Dutta.  Yesterday,  when  I  called  Shri
 Biren  Dutta,  another  Member,  Shri
 Bhajahari  Mahato,  spoke.  Now  J.  am
 calling  Shri  Biren  Dutta.

 Shri  Biren  Dutta  (Tripura  Wes.):  I
 take  this  opportunity  to  raise  my
 voice  of  protest  against  the  calious
 attitude  of  the  Government  towards
 the  people  of  Tripura.  This  Govern-
 ment  professes  very  much  concern  for
 the  welfare  of  the  triba]  people.  The
 people  of  Tripura  Jive  inthe  hill  areas
 adjoining  Assam,  near  the  disturbed
 Mizo  district.  Unlike  many  other  tri-
 bal  areas,  Tripura  is  Centrally  admi-
 nistered  territory,

 The  callous  and  cruel  negiect  by
 of  Government  of  the  Tripura  people
 and  the  failure  of  the  Government  to
 supply  the  requirements,  specially  of
 food,  in  Tripura  is  causing  very
 serious  concern  to  the  Government  of
 the  Union  territory  as  well  as  to  the
 People  there.  The  Government  has
 put  us,  two  representatives  in  Purlia-
 ment,  behind  prison  bars  ever  since
 1962.  Shri  Dasaratha  Deb  has  been
 returned  to  this  House  three  times.
 He  is  an  undisputed  leader  of  —  the
 Tripura  people.  He  has  been  kept  in
 detention.  l  was  also  kept  in  deten-
 tion.  I  do  know  what  is  going  to
 happen.’  When  I  had  an  opportunity
 in  the  Agartala  jail  to  meet  the  Chief
 Minister,  Mr.  Singh,  ]  expressed  to
 him  my  wish  that  I  may  be  given  a
 chance  to  come  over  here  and  tell  the
 House  the  true  story  of  what  is  hap-
 pening  in  Tripura.

 In  1962,  Tripura  had  only  a  popula- tion  of  9  lakhs.  After  that,  tue  to
 influx  from  Pakistan,  the  population
 has  increased  to  4  lakhs.  Because
 of  the  nature  of  the  terrain,  s'though
 there  is  heavy  rainfall  in  Tripura,  the
 production  of  food  is  not  sufficient  to
 feed  the  people.  But  plenty  of  jute
 and  mesta  are  grown.  These  are  des-
 patched  to  the  jute  mills  which  pro-
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 duce  jute  goods  to  earn  valuable
 foreign  exchange.

 In  ‘1963-64,  the  Central  Govern-
 ment  allotted  32,500  tonnes  of  rice
 and  6,700  tonnes  of  wheat  to  Tripura
 making  a  total  of  40,000  tonnes  of
 foodgrains.  In  ‘1964-65,  the  allotments
 were  40,500  tonnes  of  rice  and  1,600
 tonnes  of  wheat  making  a  total!  more
 or  Jess  the  same  as  in  the  previous
 year.  This  year  there  has  been
 serious  failure  of  rain  and  there  was
 really  no  crop  in  hill  areas  where
 the  seeds  are  sown  on  hill  _  tops.
 When,  therefore,  the  need  for  supply
 from  outside  has  become  the  great-
 est,  supply  by  the  Centre  has  been
 cut  down  to  half.  Now,  not  an
 ounce  of  rice  has  reached  Tripura.

 I]  was  in  Agartala  day  before  yester-
 day.  When  I  met  the  acting  Chief
 Minister,  he  told  me  that  there  has
 not  been  sent  to  the  Tripura  godowns
 even  an  ounce  of  rice  till  that  day.

 I  am  drawing  the  attention  of  the
 House  to  this  serious  situation.  The
 Government  has  opened  only  35
 fair  price  shops  in  and  around  Agar-
 tala  town  covering  only  a  lakh  of
 people.  But  in  the  hil)  areas,  where
 there  is  reslly  a  serious  crisis,  there
 is  no  such  provision.  The  press  run
 bun  by  the  Congress  Party  or  by
 other  independent  people  has  given  so
 many  details  of  starvation  cases.
 Starvation  deaths  have  been  already
 reported  in  Mohanpur,  Kamalghat,
 Bamutia,  Ramgatia  etc.  The  Chamanu
 area  of  Kaila  Sabar  sub-division  is
 passing  through a  severe  crisis,  This  is
 mainly  inhabited  by  tribal  people
 who  practise  jhoom  cultivation.  Last
 year,  the  forest  department  stopped
 this  jhoom  cultivation.  There  are
 about  1,500  tribal  families  involved.
 They  have  had  nothing  to  earn  in  the
 last  year.  Now  in  that  area,  rice  is
 selling  at  Rs.  75—80  per  mound,  Peo-
 ple  are  already  moving  from  the  hill
 tops  towards  the  plain  areas.  Nearby
 the  Government  established  three
 tribal  rehabilitation  colonies  with
 much  ado;  they  started  schools,  Hous-
 ing  arrangement  was  also  there.  Now
 all  those  colonies  have  been  deserted
 by  the  tribal  people.
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 {Shri  Biren  Dutta}.
 I  can  give  you  a  list  of  persons  who

 have  died.  The  Government  has  in-
 quired.  But  these  have  been  record-
 ed  as  deaths  due  to  mal-nutrition!
 The  SDO  and  other  people  have  cleur-
 ly  said  that  these  families  cannot  be
 saved  unless  they  are  supplied  with
 food.  At  the  same  time,  no  relief
 works  have  been  started.  I  asked  the
 acting  Chief  Minister  why  he  is  not
 making  any  relief  arrangement.  He
 said,  ‘We  have  no  rice  at  all  in  our
 stock’,  Despite  this  widespread
 famine,  no  relief  work  is  there.  The
 People  cannot  go  on  under  such  cir-
 cumstances,  This  is  what  is  worry-
 ing  me.’  I  will  have  to  return  on  the
 “3rd  to  Agartala  back  into  prison,  be-
 cause  I  have  come  only  for  5  days
 on  parole.  I  earnestly  want  to  draw
 the  attention  of  the  Food  Minister  to
 this  in  the  hope  that  his  human  heart
 may  be  touched  by  my  appeal  to  him
 that  he  should  immediately  rush  food-
 grains  to  Tripura.  They  sanctioned
 only  2,000  tonnes  a  few  days  ago.
 What  has  been  told  by  the  Acting
 Chief  Minister  is  that  rice  is  to  be
 lifted  from  Hujai  in  Assam.  That  is
 good,  because  the  transport  will  be
 easier  for  the  Tripura  administration;
 it  can  arrange  the  transport  without
 difficulty.  Tripura  has  got  only  5
 miles  of  railway.  The  foodgrains
 have  to  be  moved  by  road,  This  has
 to  be  done  before  the  monsoon  sets
 in.  Landslides  occur  on  the  Agartala-
 Assam  road  with  the  onset  of  the
 monsoon.  So  if  the  rice  is  not  rushed
 before  the  monsoon  sets  in,  before  the
 end  of  May,  I  do  not  know  what  may
 happen  there.

 Already  on  March  10,  I!  and  12,
 there  was  complete  hartal  in  Agar-
 tala;  throughout  the  Territory,  Gov-
 ernment  had  to  close  down  schools
 and  colieges  for  seven  days.  People
 were  satisfied  by  the  promise  that
 food  was  being  rushed.  They  were
 told  that  the  Chief  Minister  had  gone
 to  Delhi  and  he  would  arrange  for
 food.  Yesterday  or  the  day  before,
 he  returned.  He  is  reported  88  having
 sai”  im  Calcutta—I  have  seen  it  in
 tae  Calcutta  papers—that  he  requires
 19,000  tonnes  of  rice  and  that  the
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 Central  Government  had
 provide  it.

 I  will  make  a  request  to  the  Food
 Minister.  This  is  a  very  small  quan-
 tity.  35,000  tonnes  of  rice  can  meet
 the  needs  of  Tripura  for  a  whole
 year.  This  can  be  provided  from
 Assam  godowns.  Sometimes  it  is
 given  from  Bihar  or  Orissa.  But  that
 takes  much  time.  If  these  35,000 tonnes  of  rice  are  supplied  and  an
 order  issues  here  and  now  to  _  that
 effect,  and  arrangements  for  wagons
 and  other  things  are  made  immcdiate-
 ly,  there  may  be  some  safety  for  us.
 Otherwise,  I  cannot  say  what  will
 happen.

 So  I  will  request  the  Food  Minister
 to  do  the  needful.  I  have  even  written
 to  the  Home  Minister  regarding  all
 these  things.  It  seems  there  must  be
 demonstration  and_  struggle  to  get
 these  things.  Nobody  can  resist  dying
 people  from  demonstrating  for  their
 basic  needs.  This  js  a  backward  area
 without  any  communication,  without
 any  proper  arrangement  for  supply  of
 food  and  if  the  situation  is  allowed
 to  continue,  it  will  mean  playing  with
 fire,  with  the  life  of  the  local  people
 there.  The  present  acute  sufferings
 of  the  people  are  primarily  due  to  the
 policy  of  the  Government.  One  reali-
 ses  that  in  times  of  crisis,  the  suffer-
 ings  must  be  shared  by  all.  But  what
 do  you  see?  Food  crisis  has  been  uti-
 lised  as  a  God-send  by  the  profiteers,
 and  blackmarketeers.  They  are  mint-
 ing  money  out  of  the  tears,  and  toils
 of  the  people.

 Unde-  such  circumstances  any
 honest  government  should  have  taken
 up  the  procurement  of  all  the  marke-
 table  surplus,  should  have  taken  up
 the  trading  in  foodgrains  completely.
 Instead  of  that,  what  is  Government
 doing?  The  Government  of  India  is
 begging  before  every  country,  especi-
 ally  before  America.  for  food  under
 P.L.  480.  (Interruption)  Government
 is  begging  before  every  country  but
 we  have  seen  that  it  is  especially  so
 with  regard  to  the  U.S.A.  Instead  of
 taking  stern  action  against  the  people
 concerned,  those  who  are  creating  the

 agreed  to
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 trouble  by  hoarding  and  such  other
 acts,  instead  of  taking  such  normal
 steps  which  would  have  mitigated  in
 soMe  Way  Our  troubles  they  have
 gone  to  America.  I  have  seen  in  the
 Press  reports  how  philanthrophic
 these  US  imperialists  are.  It  is  clear
 by  the  terms  they  have  dictated  in
 regard  to  the  concessions  to  the  fore-
 ign  fertiliser  monopolists  before  agre-
 eing  to  release  food  ga  few  months
 back.  And  now,  the  World  Bank
 Official,  Mr.  Woods  has  gone  still  fur-
 ther  and  demanded  majority  shares
 for  the  fe-:tiliser  plants.  and  this  has
 been  in  a  way  accepted  by  the  Govern-
 ment,  This  is  a  very  shameful  act  at
 least  to  me.  Only  it  has  been  stated
 there  that  the  partner  will  be  an  Indian
 whose  share-capital  will  be  found  by
 the  Government  from  public  and
 financial  institutions.  After  all,  he
 who  pays  the  piper  will  also  call  the
 tune.  Any  protestation  that  despite
 dependence  on  U.S.A.  for  everything
 in  our  economy,  including  food,  we
 wil]  still  maintain  our  independence
 is  rapidly  being  proved  false  by  the
 developments  and  happenings  in  India.
 And  there  are  some  people  who  talk
 loudly  about  the  honour,  about  the
 self-respect  of  our  nation,  Our
 country’s  honour  and  self-respect  and
 even  its  hard-won  independence  are
 being  jeopardised  by  the  policies
 that  are  being  pursued  by  the  present
 Government.  I  would  urge  upon  the
 Government  to  think  and  see  where
 its  policies  are  leading  the  country.
 before  it  is  too  late.  With  these  few
 words  I  conclude.

 Shri  Narendra  Singh  Mahida
 (Anand):  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir.
 our  formidable  difficulties  are,  back-
 ward  agriculture,  food  shortage,  rising
 price-level,  population  explosion  and
 China.  Poverty  and  under-nourish-
 ments  are  everywhere.  The  basic
 trouble  is  that  while  farming  _  out-
 put  has  risen  by  two  and  a  half  per-
 cent.  a  year,  population  grows  by
 three  per  cent.  Therefore,  it  is  no
 wonder  that  millions  of  our  country-
 men  are  undernourished.  The  land
 does  not  yield  as  it  should.  In  Italy

 they  get  nearly  3,240  lbs.  of  rice  from
 an  acre,  whereas  in  India  we  get  only
 900  Ibs.  Our  yield  pf  rice  per  hectare
 continues  to  be  one  of  the  lowest  in
 world.  This  should  be  taken  as  a  chal-
 lenge  and  should  spur  us  to  more
 vigorous  and  intensified  efforts  both
 in  the  research  institutes  and  in  the
 flelds.

 The  supply  of  P.L.  480  grains  trom
 the  U.S.A.  has  greatly  helped  us  to
 meet  our  food  difficulties.  But  we
 musf  remember,  it  ig  a  temporary  ex-
 peclient  to  get  over  shortage,  This
 grain  import  has  been  gq  permanent
 feature  and  jts  continuing  availability
 has  distracted  our  attention  from  in-
 creasing  food  production.

 We  must  learn  to  be  _  self-
 reliant  in  food.  To  achieve  this  if
 necessary,  We  must  accept  a  slower
 pace  of  development  rather  than  con-
 tinue  to  depend  upon  external  aid.
 In  these  days,  the  tendency  among
 most  developing  countries  is  to  ask
 for  more  and  more  foreign  gid.  It  is
 certainly  remarkable  that  a  country
 like  Taiwan  (Formosa)  should  proud-
 ly  state  that  it  no  longer  needs  any
 more  foreign  aid.  It  has  recently
 closed  down  the  Office  of  the  US.
 Agency  for  International  Develop-
 ment,  Taiwan  claims  that  it  has  reach-
 ed  the  “take-off”  stage  in  economic
 development  and  can  now  manage  on
 its  own.  In  this  process  it  has  attain-
 ed  the  highest  standard  of  living  in
 Asia,  apart  from  Japan,  and  has  re-
 corded  spectacular  progress  in  both
 industry  and  agriculture.  Admittedly
 all  this  has  been  achieved  with  the
 help  of  considerable  U.S.  aid  in  the
 past  sixicen  years.

 We  are  also  receiving  such  aids  from
 the  U.S.A.  and  other  countries  for  the
 last  several  years,  and  where  are  we
 today?  If  tiny  Taiwan  can  do  it,  why
 cannot  we  do  it?

 The  secret  of  success  lies  in  the
 effective  utilisation  of  this  aid,  with-
 out  forgetting  the  ultimate  goal  of
 self-sufficiency.
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 {Shri  Narendra  Singh  Mahida].
 Our  effort  to  increase  agricultural

 production  ig  not  satisfactory.  <A World  Bank  Team  has  blamed  our  ad-
 ministrative  machinery  for  the  poor
 results  in  agricultura]  production.  The
 Team  said  that  India  does  not  lack
 technical  know-how,  hard  work,  or
 even  the  necessary  finances.  But  what
 it  suffered  from  was  poor  husbanding
 of  available  resources.  The  Team  has
 presented  qa  report  wherein  it  says  that
 even  the  minimum  land  reforms  have
 not  been  implemented,  legislation  in
 most  places  has  been  passed  but  there
 was  no  real  effort  at  implementation.

 My  State  of  Gujarat  is  heavily  de-.
 ficit  in  foodgraings  production,  to  the
 extent  of  about  8  lakh  tons  and  hence
 it  is  left  to  the  mercy  of  the  ‘other
 surplus  States  for  necessary  food  sup-
 lies.  The  magnitude  of  food  deficit
 being  every  ljarge,  it  will  be  extre-
 mely  difficulty  for  the  State  to  achieve
 self-sufficiency  during  the  Fourth.
 Fifth  jor  even  the  Sixth  Plan  period.
 There  is  inadequacy  of  irrigation  faci-
 lities  in  Gujarat.

 I  live  on  the  bankg  of  the  river
 Narmada  and  every  year  about  36  mil-
 lion  acre  feet  of  water  flows  down.
 This  is  equa]  to  the  flow  in  the  Sutlej
 Beas  and  the  Ravi  rivers  and  will  be
 enough  to  irrigate  all  the  waters  in
 Madhya  Pradesh,  Gujarat,  and  about
 seven  Jakh  acres  in  Rajasthan,  when
 the  integrateq  system  as  proposed  has
 been  developed.  Therefore  the  Nar-
 mada  project  should  be  at  once
 taken  into  hand  and  _  implemen-
 ted.  Gujarat  State  has  a  long
 coast  line  of  abuut  1,000,  miles  along
 the  Arabian  Sea  with  the  Gulf  of
 Cambay  and  Kutch.  The  coastal  area
 has  been  surveyed  by  the  specialist
 officers  of  the  Indian  Central  Co-
 coanut  Committee  and  the  Arecanut
 Committee.  In  their  report  it  has  been
 indicated  that  there  exists  great  poten-
 tiality  for  development  of  cocoanut
 plantations  in  the  coastal  tract  of
 Gujarat.
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 Adequate  attempt  does  not  appear
 to  have  been  made  for  accelerating
 the  programme  of  _  reclamation  of
 ravine  land,  which  is  about  0  lakh
 acres  in  Gujrat.  In  view  of  the  ur-
 gency  of  boosting  up  agricultural  pro-
 duction  in  the  State,  stepping  up  of
 efforts  in  this  direction  is  essential.

 The  country  has  been  passing  thr-
 ‘ough  a  very  crucial  period  in  respect
 of  supply  position  of  foorgrains  and
 rising  spiral  of  prices.  The  food
 situation  has  not  ‘only  considerably
 deteriorated,  but  has  caused  tremen-
 dous  hardship  to  the  people.  The
 price  of  foodgrains  has  continued  to
 rise  and  acute  shortages  have  become
 a  matter  of  constant  worry  to  deficit
 States.

 The  critical  food  situation  has
 brought  to  the  lime  light,  lack  of
 co-ordination  between  the  Central
 and  State  Governments,  and  want  of
 effective  implementation  of  policy
 dicisions  and  programmes  for  step-
 Ping  up  food  output,  a  problem  which
 has  been  before  the  country  ever  since
 independence.  A  permanent  solution
 of  this  very  important  problem  lies  in
 the  adoption  of  a  long-term  national
 food  policy.designed  to  achieve  maxi-
 mum  production  of  foodgrains  within
 the  country  and  ensuring  equitable
 and  rational  distribution  of  available
 supplies  of  foodgrains  al]  over  the
 seeds.

 The  country  has  not  been  able  to
 turn  the  corner  in  regard  to  the  food
 situation.  So,  to  increase  food  produc-
 tion,  J  suggest  the  following.

 The  farmer  should  be  provided  with
 fertilisers,  manures,  loans  or  credit,
 plant  protective  chemicals  and  better
 seed.

 Some  sort  of  incentive  to  the  farmers
 should  be  given  to  produce  more  and
 more  progresssively.
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 Measures  shoulq  be  taken  to  dis-
 courage  production  of  cash  crops
 which  the  Government  has  been  en-
 couraging  to  earn  foreign  exchange.

 Necessary,  technical  advice  should
 be  given  to  the  farmers  to  enable  them
 to  make  the  best  use  of  their  land:

 Irrigation  and  water  supply  tacili-
 ties  should  be  increased  and  depen-
 dence  ‘on  rains  should  be  minimised

 A  scheme  of  insurance  of  crops
 should  be  evolved  so  that  farmers  feel
 confident  in  adopting  new  and  im-
 proved  methods  of  farming.

 There  should  be  rigid  enfortement
 of  some  law  restricting  only  a  certain
 Percentage  of  land  for  cash  crops.

 Agriculture,  though  it  is  one  of  the
 biggest  industries  in  the  country,  has
 unfortunately  not  yet  drawn  enough
 attention.  There  is  no  strong  farmers’
 organisation  as  such.  We  have  a
 feeble  Bharat  Krishak  Samaj,  and
 I  propose  that  we  should  have  a  very
 strong  Bharat  Krishak  Samaj  or  some
 other  organisation  whereby  the  far-
 mer's  voice  is  heard  in  the  country.

 Shri  Ranga  Rao  (Cheepurupalli):
 Food  and  agricultu"e  have  become  the
 two  most  important  problems  which
 face  our  country  today.  We  are  tak-
 ing  important  steps  to  solve  this  pro-
 blem,  and  I  do  not  think  that  we  have
 progressed  appreciably  in  these  two
 fields.  The  problems  as  they  arise
 are  being  tackled,  but  I  fear  that  the
 way  we  are  tackling  this  problem  is  a
 little  bit  discouraging.  In  view  of  the
 importance  of  this  subject,  it  natura-
 lly  follows  that  top  priority  should  be
 given  to  it.

 First  we  should  think  of  crash  pro-
 grammes  which  will  give  us  immediate
 results,  at  the  same  time  keeping  in
 view  long-term  programme,  for  the
 future.  No  one  can  deny  the  progress
 that  we  have  made  in  agricultural
 development,  but  I  still  feel  that  with
 the  limited  resources  at  our  command,
 the  more  fruga}  and  intensive  appli-
 cation  of  our  resources  at  the  basic
 levels  will  yield  better  results.
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 I  was  rather  surprised  when  some
 hon.  Member  stated  that  we  were
 lacking  in  moral  strength.  |  personally
 feel  that  the  Indian  farmer  is  second
 to  none,  but  it  is  an  unfortunate  fact
 that  he  dose  not  have  the  tools,  the
 incentive,  nor  the  finance  to  carry  out
 agricultura]  operations  as  best  as  he
 can.  For  this  there  are  various  agen-
 cies  through  which  we  are  providing
 facilities,  but  I  personally  feel,  and  I
 think  I  am  not  far  wrong  in  feeling,
 that  for  the  large  majority  pf  farmers
 this  aid  ig  beyong  their  reach.

 I  would  class  the  needs  of  the
 Indian  farmer  under  three
 broad  heads.  These  are  very  neces-
 sary  to  make  any  singnificant
 progress  in  the  shortest  possible  time

 First  and  foremost  are  the  tools
 with  which  he  can  improve  his  agri-
 culture.  You  can  classify  his  toois
 from  the  very  ordinary  _  steel
 ploughs  to  the  rather  sophisticated
 piece  of  machinery  called  the  tractor.
 The  second  most  important  thing  is
 irrigation,  whether  big  or  small,  cou-
 pled  with  chemical  fertiliser  And
 the  most  important  of  all  is  agricul-
 tural  credit  to  the  small  farmer.

 As  far  as  providing  the  farmer  with
 tools  is  concerned,  most  of  these
 modern  implements  from  the  pump
 to  the  tractor  are  beyond  the  reach
 of  the  small  farmer;  they  are  not
 readily  available  to  him  for  the  sim-
 ple  reason  that  he  is  too  poor  to  buy
 them  and  too  ignorant  to  use  them.
 The  reason  for  this  is  that  the  Indian
 farmer  has  been  without  these  aids
 for  centuries.

 One  way  of  combating  this  is  sup-
 posed  to  be  co-operative  farming.
 which  is  supposed  to  make  availabic
 to  the  farmer  all  the  modern  imple-
 ments  that  would  be  necessary  for
 him  to  improve  his  methods  of  agri-
 culture.  All  these  years  we  have
 seen  what  progress  co-operative  farm-
 ing  has  made.  As  far  as  my  know-
 ledge  goes,  there  has  not  been  any
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 significant  advancement  in  that  field.
 The  reason  probably  is  the  inherent
 fear  of  the  small  farmer  that  by  co-
 Operative  farming  hig  basic  ownership
 of  the  land  may  be  jeopardised.  I
 should  say  that  the  answer  for  this
 is  service  co-operatives  on  a  country-
 wide  basis.  I  honestly  feel  that  it
 would  be  the  perfect  answer  to  pro-
 viding  specialised  facilities  to  the
 farmer  at  all  levels.  In  a  small  way,
 but  very  unofficially  and  informally,
 I  have  tried  this  out  by  gettin,  toge-
 ther  about  half  a  dozen  friends  and
 collectively  buying  a  tractor  and  its
 implements  and  so  on.  I  can  assure
 you  that  it  has  proved  very  popular.
 We  are  now  thinking  of  forming  such
 a  society  for  the  benefit  of  a  larger
 number  of  farmers  in  our  area.  If
 government  give  serious  consideration
 to  the  formation  of  service  co-opera-
 tives  on  a  countrywide  basis,  I  am

 sure  it  will  cause  a  revolution  in  our
 agricultural  practices.  Probably,  the
 only  impediment  may  be  the  availa-
 bility  of  adequate  funds.  I  am  sure
 in  an  importtant  matter  like  this,  they
 will  be  able  to  find  funds.  If  necessary
 the  entire  system  of  granting  loans

 to  individuals  may  be  scrapped  and
 those  funds  utilised  for  this  purpose
 because  service  co-operatives  do  serve
 a  much  larger  section  than  indivi-
 dual  loans.

 You  all  know  the  various  steps  we
 are  taking  for  irrigation.  We  have
 gigantic  schemes;  we  have  medium,
 minor  and  so  many  other  forms  of  irri-
 gation.  While  these  are  going  on,  I
 would  specifically  mention  whether
 it  will  be  possible  for  us  to  tap  sources
 which  are  generally  not  included  un-
 der  that  head.  For  instance,  ]  have
 with  great  success  trieq  fillar  points
 on  the  beds  of  rivers;  I  have  done  it
 myself;  I  have  helped  others  to  do  it.
 Many  of  as,  ;  am  sure,  know  what  a
 filter  poin:  js.  It  is  one  of  the  cheapest
 forms  of  irrigation.  The  groung  water
 resources  and  water  supply  is  so
 copious  and  continuous  that  it  lends
 itself?  for  large  lift  irrigation  schemes.
 Probably,  I  have  not  made  detailed
 studies  of  it;  it  will  cost  one-fifth  of
 ordinary  surface  wéll  to  have  a  filter
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 point  and  it  can  be  developed  on  the
 banks  of  little  streams  and  rivers  in
 which  there  is  not  enough  water  ex-
 cept  during  the  rainy  season.  I  am

 sure  it  will  form  a  very  large  supply
 of  irrigation  where  there  is  no  water.

 The  third  and  most  important  is
 agriculture  credit.  We  may  have  a
 very  impressive  set  of  figures  to

 show  that  so  many  crores  and
 lakhs  have  been  distributed.  It
 may  be  true  but  if  you  go  into  the
 villages  and  look  into  the  needs  of
 the  really  small,  really  poor  farmer,
 it  is  on  very  rare  occasions  that  these
 men  get  any  sizable  credit.  Even
 where  credit  is  available  through  co-
 operatives  or  samitis,  it  is  an  unfcr-
 tunate  fact;  that  it  is  the  comparatively
 richer  and  influential  man  in  the  area
 manages  to  get  credit  to  buy  a  trac-
 tor  or  a  pumpset.  It  is  in  this  field
 government  should  take  serious  steps
 to  see  that  the  poor  man  gets  credit
 rather  than  his  richer  counterpart.

 Since  you  have  rung  the  bell,  ]  will
 not  take  much  time.  It  is  commonly
 felt  that  the  Indian  agriculturist  is  a
 very  poor  farmer.  That  is  not  so.  If
 resources  are  made  available,  to  him,
 he  can  show  that  even  ten  times  the
 normal  yield  can  be  had  without
 sophisticated  or  unavailable  imple-
 ments.  My  good  friend  Mr.  Karu-
 thiruman  was  mentioning  that  he

 grows  nearly  double  what  is
 grown  in  the  surrounding  areas
 or  even  much  more.  I  _  also
 have  a  little  claim  in  that  regard.
 I  can  rightfully  claim  that  the
 average  yield  of  cane  in  my
 farm  is  between  60-70  tons  in  the
 midst  of  an  area  which  yields  only
 ‘15-19  tons  per  acre.  It  is  not  to  blow
 my  trumpet  that  I  say  this  but  to
 Prove  that  these  things  can  be  done
 in  similar  conditions.  I  have  also
 grown  successfully  the  price  competi-
 tion  crop  of  129:5  tons  per  ace  in
 1962-63.  This  has  not  been  dene  by
 any  specialised  method;  it  is  because
 I  have  used  large  quantities  ~f  natural
 manure  that  were  available  together
 with  fertilisers  and  adequate  water.
 I  did  not  have  the  advantage  of  any
 specialists  except  the  basic  advice
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 given  to  me  by  the  agriculture  depart.
 ment  nor  did  I  use  machines  %r  vari-
 ous  other  things  which  are  not  avail-
 able  to  any  other  farmer  in  the  coun-
 try.  With  these  words,  I  support
 these  demands.

 Shri  Kappen  (Muvattupuzha):  Mr.
 Deputy-Speaker,  it  is  with  a  sense  of
 relief  that  I  rise  to  support  this  de-
 mand.  The  relief  hag  come  from  the
 the  statement  made  by  the  miuister
 yesterday  that  he  is  setting  about
 widening  the  wheat  zone.  |  think
 that  the  same  idea  should  alsa  be  ap-
 Plied  to  rice  zones  also  very  ‘Roon,  In
 circumstances  where  sunply  falls
 short  of  demand  and  m  a  Jeveloping
 economy  such  a  situation  is  frequent
 and  people  will  have  to  tignten  their
 belts  occasionally.  Government  will
 have  to  introduce  some  sort  o!  a  con-
 tro]  and  regulation  but  they  should
 not  be  allowed  to  continue  for  more
 than  what  is  absolutely  necessary.
 So,  I  take  this  as  a  good  trend  and  I
 hope  that  the  present  zones  with  re-
 gard  to  rise  will  soon  disappear.  I
 carefully  went  through  the  pamphlet
 published  by  the  ministry  entitled
 programmes  of  agricultural  produc-
 tion,  1966-67.  I  fear  that  ithe  Minis-
 try  is  putting  the  cart  before  the
 horse.  The  programmes  are  very
 good;  we  have  gone  througn  three
 Five  Year  Plans,  and  we  have  invest-
 ed  a  lot  of  money  for  agricultural
 production.  Still,  we  have  to  de-
 pend  upon  the  charity  of  other  coun-
 tries  for  food.  Of  course,  the  unpre-
 cedented  drought  which  was  experi-
 enced  in  many  parts  of  the  country
 is  mainly  responsible  for  the  present

 food  situation.  Even  then,  we  have
 fallen  short  of  the  target  we  have
 fixeq  in  the  last  two  five  Year  Plans
 except  the  first  Five  Year  Plan.
 What  is  the  reason?  Not  because  our
 Plans  were  not  good.  Mr.  John
 Freeman,  the  US.  Secretary  for  Food
 and  Agriculture,  in  his  speech  deli-
 vered  at  the  Overseas  Press  Club,
 said  that  India  can  obtain  self-suffi-
 ciency  in  food  in  five  years  provided
 the  Government’s  programmes  are
 implemented.  ;  would  underline  the
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 word  ‘implemented’.  Implementation
 is  the  important  thing.

 Our  experience  is  that  the  adminis-
 trative  machinery  which  is  there  for
 implementation  has  always  failed.
 Even  though  we  have  covered  the
 country  with  national  extension
 blocks,  still,  we  have  faileq  to  ener-
 gise  the  farmer  and  induce  him  to
 produce  more.  What  is  being  done
 to  gear  up  this  administrative  machi-
 nery?  It  is  stated  in  the  pamphlet
 that  the  administrative  machinery
 and  the  extension  agencies  are  being
 reoriented  to  give  support  to  the  new
 programme.  What  exactly  this  House
 wants  to  know  is,  how  this  reorienta-
 tion  is  being  done,  because  that  is
 the  most  important  thing.

 Another  thing  that  J  found  when
 reading  through  the  pamphlet  is  that
 certain  important  things  have  been
 ignored  or  have’  been  forgotten  by
 the  Ministry.  Some  mention  was
 made  here  yesterday  and  today  about
 those  matters,  that  is,  soil  survey,
 soil  testing  and  leaf  testing.  You
 cannot  produce  everything  in  every
 soil.  For  example,  you  cannot  pro-
 duce  in  Delhi,  pepper;  whatever  may
 be  the  quantity  of  improved  plant
 and  material  you  may  supply  and
 whatever  may  be  the  quantity  of
 fertilisers  you  may  put  in,  you  can-
 not  produce  pepper  economically  in
 Delhi.  So,  it  is  very  clear  that  you
 cannot  produce  every  crop  in  every
 soil.  Therefore,  it  is  highly  neces-
 sary  for  any  scheme  of  agricultural
 production  that  the  land  best  suited
 for  each  crop  is  found  out.  That  can
 ‘be  done  only  by  an  extensive  —  soil
 survey,  and  once  the  lang  suited,  for
 each  crop  is  found  the  next  thing  to
 be  done  is  to  analyse  the  soil  and
 find  out  in  which  element  or  material
 that  soil  is  deficient.  For  example,
 if  a  soil  is  rich  in  potash,  it  is  not
 necessary  to  add  potash  to  that  soil.
 If  you  do  that,  the  growth  of  the
 plant  will  be  retarded.  Just  as  a
 man  who  consumes  _  carbohydrates

 alone  will  get  diabates,  so  also,  the
 Plant  will  get  sickly.  Therefore,  it  is
 highly  necessary  to  find  out  what
 element  the  soil  is  deficient  in.  Then,
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 add  fertiliser  to  that,  which  is  nitro-
 genous  or  non-nitrogenous.  Other-
 wise,  it  will  be  a  huge  waste  of  this
 material  which  is  in  short  supply.  I
 do  not  find  anything  about  this  in
 the  pamphlet.

 The  third  necessary  thing  is  to  test
 the  leaf.  Leag  testing  will  show  you
 what  particular  element  is  being
 drawn  by  the  plant  in  larger  quan-
 ties  from  the  soil.  If  it  is  nitrogen,
 you  can  very  well  see  that  land  will
 become  depleted  of  nitrogen.  Then,
 supply  it.  Thus,  if  such  a  judicious
 appliaction  of  manure  is  done,  then
 the  production  can  be  increased.

 Having  said  generally  about  these
 points,  I  want  to  make  special  men-
 tion  about  certain  specific  matters.
 The  first  thing  I  have  to  mention  is
 about  the  coconut.  India  is  deficit  in
 the  production  of  coconuts.  Every
 year  we  are  importing  Rs,  5  crores
 worth  of  copra  and  coconut  products.
 The  demand  for  this  commodity  is
 increasing  year  by  year.  This  is  a
 big  drain  on  our  foreign  exchange
 resources.  Unless  the  production  can
 be  increased,  import  will  have  to  be
 allowed  in  larger  and  larger  quan-
 tities  every  year.  That  should  mean

 .a  drain  on  our  slender  foreign  ex-
 change.  The  average  production  per
 tree  in  Kerala,  which  supplies  80  per

 cent  of  the  coconuts  and  coconut
 products  in  the  country,  is  40  nuts  per
 year;  that  is,  3,000  nuts  per  acre,
 whereas  production  in  some  of  the
 far-eastern  countries  like  Philippines
 is  60  to  00  nuts.  With  a  little  more
 manuring  and  better  agricultural
 Practices,  our  production  can  very

 well  be  increased  from  40  to  60  or  70
 nuts  per  tree  per  year.

 Shri  D.  C.  Sharma  (Gurdaspur):
 Why  are  you  not  in  the  Ministry?

 Shri  Kappen:  I  am  going  to  give the  reasons.  Coconut  is  not  a  regular
 Plantation  crop.  It  is  being  cultivat-
 ed  in  road  margins,  on  river  banks
 and  in  the  bunds  of  paddy  fields,  etc.
 90  per  cent  of  the  farmers  are  poor. So,  they  cannot  afford  to  manure
 this  tree  sufficiently.  Not  only  do
 they  not  manure  properly  but  they
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 exhaust  the  soil  also  and  exhaust  the
 crop  by  undertaking  the  cultivation  of
 tapioca  and  other  things,  so  much
 so  that  the  soil  is  depleted  of  the  ne-
 cessary  manure,  and  the  production

 goes  down.  Further,  more  than  50
 per  cent  of  the  coconut  trees  in
 Kerala,  which  supplies  the  bulk  of
 the  coconut  in  India  is  the  more  than
 50  years  old,  and  it  is  calculated  that
 50  years  is  the  economic  life  of  the
 coconut  tree.  So,  it  is  necessary  that
 these  trees  ought  to  be  replanted  and
 therefore,  I  would  request,  in  the
 interests  of  the  country,  that  the
 Ministry  should  take  up  the  question
 seriously,  and  a  Board  like  the  Rub-
 ber  Boarg  may  pe  established  for
 coconut,  so  that  particular  attention
 could  be  paiq  to  this  matter.  For
 planting  and  replanting,  necessary
 subsidy  and  necessary  loans,  as  is
 being  done  in  the  case  of  rubber,
 may  also  be  given  to  the  coconut
 cultivators.  Unless  this  is  done,  we

 will  have  to  depend  upon  imports
 in  this  regard.

 J  would  submit  one  more  thing
 before  I  close,  ang  that  is  with  re-
 gard  to  subsidiary  foods.  There  is
 some  mention  about  fisheries  being
 developed  in  the  country.  There  is
 large  scope  for  fishery  development
 in  Kerala,  especially  off-shore  fish-
 ing.  Y  have  got  a  scheme  with  me.
 but  since  there  is  no  time,  I  go  not
 go  into  it  in  detail.  But  I  would  tell
 the  Ministry  that  with  a  small  invest-
 ment  of  Rs.  9  crores,  the  present  pro-
 duction  of  fish,  the  landing  of  fish,
 can  be  trebled,  so  much  so  that  the
 tragets  fixed  can  be  reached  very
 easily.

 Shri  K.  N.  Pande  (Hata):  Frogs.
 Shri  Kappen:  I  have  no_  time.

 With  regard  to  dairy  development,
 so  far  as  Kerala  is  concerned,  the
 difficulty  is  the  absence  of  proper  fod-
 der,  In  the  Kerala  high  ranges  you
 have  got  the  grasslands;  these  gras-
 ses  can  be  cut  and  converteq  into
 fodder,  and  by  cheap  transport  it  can
 be  transported  to  the  various  parts  of
 the  State,  so  that  the  State  which  is
 the  lowest  in  the  consumption  of  milk
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 can  have  the  necessary  quantity  of
 milk.

 श्री  बसवन्त  (थाना)  :  उपाध्यक्ष  महो-
 दय,  मैं  इस  मांग  का  समर्थन  करने  के  लिये
 खड़ा  ह्भा  हूं  भौर  डेरी-विकास  के  सम्बन्ध  में
 कुछ  बोलना  चाहता  हूं  ।  मेरे  साथी  श्री  मानसिह
 पटेल  ने  इसके  सम्बन्ध  में  जो  बातें  कही  हैं,
 उसके  भागे  मैं  कुछ  भपनी  राय  रखना  चाहता
 हूं  ।  दुग्ध  व्यवसाय  खेती  का  बहुत  महत्वपूर्ण
 अंग  है  ।  इस  व्यवसाय  के  लिये  तीनों  पंचवर्षीय
 योजनाझों  के  लिये  40  करोड़  रुपया  खर्च
 हुमा  है  ।  भारत  में  जो  दूध  समस्या  है  इस  का
 जो  सर्वे  हुआ  है,  उसके  अनुसार  947  में
 साढ़े  पांच  भ्रौंस  दूध  प्रति  इन्सान  को  मिलता
 था,  96  में  यह  पांच  श्रौंस  हुआ  श्र  जब
 दिल्ली  डेरी  के  भांकड़े  हम  देखें  तो  पता  चलता
 है  कि  सन्‌  96  में  उन्होंने  268  लाख
 लिटर  दूध  बेचा,  962  में  353  लाख
 लिटर  बेचा,963  में  430  लाख  लिटर
 ्द््घ  बेचा  झ्ौर  964  में  263  लाख  लिटर
 दूध  बेचा  ।  इसका  मतलब  है  कि  i96:
 हम  पीछे  भाये  हैं  ।  तो  40  करोड़  रुपया  खर्च
 करके  हम  पीछ  भाये  हैं,  क्यों  पीछे  पाये  हैं  ?
 या  तो  हमारा  जो  दृष्टिकोण  होगा,  बह  गलत
 होगा,  उसको  सुधारना  चाहिये,  नहीं  तो
 तीसरा  सर्वे  हो  जाएगा  तो  चार  श्रौंस  दूध
 मिलने  का  समय,  इससे  पता  चलता  है,  शा
 जायगा  ।

 इस  40  करोड़  से  हम  ने  सारा  साजो-
 सामान,  बिल्डिग,  नौकर  की  तनख्वाह  पर
 खचं  किया  भोर  जो  कुछ  पशु  संशोधन  का  काम
 चलता  है,  मैंने  पूसा  में  देखा,  करनाल  में
 देशा,  इनमें  सिर्फ  गाय  के  ऊपर  ही  संशोधन
 अलता  है  t  मेरी  कोई  ऐसी  शिकायत  नहीं  है
 कि  गाय  के  दूध  पर  संशोधन  न  करें,  मगर
 उसके  साथ  साथ  यह  भी  देखें  कि  दिल्‍ली  में
 जो  दूध  प्रापने  बेचा  है  उसमें  से  2  करोड़
 54  लाख  68  हजार  लिटर  भैंस  का  दूध  है

 झौर  8  लाख  70  हज़ार  लिटर  गाय  का  है,
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 इससे  पता  चलता  है  कि  30  फ़ीसदी  सिर्फ
 गाय  का  दूध  हम  बेचते  हैं  भौर  70  फोसदी
 भैंस  का  बेचते  हैं  u  मगर  इसके  मुताबिक  हम
 जब  भप्नुसन्धान  करते  हैं  तो  भेंस  के  ऊपर  कोई
 प्रनुसन्धान  नहीं  करते  हैं  ।  यही  एक  मूलभूत
 इसमें  तथ्य  है  ।  इसमें  दूध  के  कम  होने  वाली
 बात  है  t

 मैं  तो  एक  दुग्ध  व्यवसायी  हूं  भौर  बम्बई
 की  जो  योजना  है  सेवा  संघ  की,  उसमें  मेरा

 00  लिटर  के  ऊपर  दूध  प्रतिदिन  जाता  है,
 तो  मैं  कोई  स्वार्थ  भावना  से  भ्रप्ने  विचार
 व्यक्त  नहीं  कर  रहा  हूं,  बल्कि  मैं  यह  निवेदन
 करना  चाहता  हूं  कि  गाय  के  ऊपर  प्राप
 अवश्य  संशोधन  करें,  मगर  जँसी  कि  हिन्दू
 भावना  है  कि  हम  गाय  को  कभी  भी  कसाईखाने
 में  नहीं  भेजते  चाहे  वह  भ्रनुत्पादक  हो,  परन्तु
 भैंस  यदि  भ्नुत्पादक  हो  जाय  तो  भले  ही  चली
 जाय  t  इस  व्यवसाय  में  यही  कठिनाई  है  कि
 गाय  जब  प्रनुत्पादक  हो,  तो  उसका  फैसला
 कंसे  हो,  यह  कहीं  भी  नहीं  लिखा  है  t  इसी
 लिये  इसमें  रुकावट  श्रा  गई  है।  विदेशों
 में  यह  स्थिति  नहीं  है,  वहां  तो  गाय  यदि
 भ्रनुत्पादक  हो  जाय  तो  उसको  कसाई  खाने  में
 भेजना  उन्होंने  कभी  बहिस्कृत  नहीं  माना,
 यही  उसका  बहुत  बड़ा  भ्रसर  है  ।  मेरा  इसमें
 यही  सुझाव  है  कि  जैसे  हम  गाय  के  ऊपर
 संशोधन  करते  हैं,  बसे  ही  हमें  भैस  के  ऊपर
 संशोधन  करना  चाहिये  तो  यह  जो  दूध  की
 कमी  होती  चली  जा  रही  है  वह  रुक  सकेगी  t

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 बाजार  में  जो  चीज़  बेचनी  होती  है  उस  पर
 खर्च  का  दाम  लगा  कर  बचा  जाता  है,  मगर
 दूध  के  बारे  में  मुझे  दुख  से  कहना  पड़ता  है  कि
 सोडा  वाटर  की  बाटल  में  जो  पानी  भाता  है,
 उससे  दूध  का  दाम  कम  है  t  भाप  कहें  कि
 पानी  से  सस्ता  दूध  बेचों,  तो  दुनिया  में,
 उपाध्यक्ष  महोदय,  ऐसी  बात  कहीं  नहीं  हुई,
 इस  लिये  हमें  उत्पादकों  को  दूध  का  उचित
 मूल्य  देना  चाहिये  t  यदि  हम  उनको  उचित
 मृल्य  नहीं  देंगे  तो  झाज  इन्सान  के  लिये  हमें
 दूध  की  जितनी  जरुरत  है,  वह  पूरा  होना
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 [श्री  बसवन्त]

 मुश्किल  हो  जायगा,  भौर  हस  दूध  की  कमी  का
 यही  सबसे  बड़ा  कारण  है  a

 तीसरी  बात,  उपाध्यक्ष  महोदय,  मुझे
 यह  कहना  है  कि  भ्रभी  966-67,  के  बजट
 में  हमने  कुछ  डेरी  विकास  के  कार्यों  के  लिये
 देखा  कि  9  करोड़  रुपया  उन  पर  खर्च  करने  के
 लिये  रखा  है  Y  मेरे  इस  के  सम्बन्ध  में  तीन-चार
 सुझाव  हैं  1  सहकारिता  की  जो  रिपोर्ट  निकली
 है  उसमें  एक  तो  यह  लिखा  है  कि  प्रारम्भिक
 दुग्ध  संघों  के  ज़रिये  दूध  को  बढ़ाना  है  भोर
 दूसरे  उसमें  यह  लिखा  है  कि  किसी  भी  परिवार
 को  मवेशी  खरीदने  के  लिये  तीन  मवेशियों  से
 अधिक  के  ऋण  पाने  का  शभ्रधिकार  नहीं
 होना  चाहिये  ।  इस  तरह  से  इसमें  रुकावट
 डाली  गई  है,  लेकिन  भ्रब  चूंकि  ये  दोनों  विभाग
 एक  हो  गये  हैं  इसलिये  सहकारिता  में  एक
 परिवार  को  तीन  से  भ्रधिक  मवेशी  खरीदने
 के  लिये  जो  ऋण  देने  से  मना  किया  गया  है
 इसको  हटाना  चाहिये

 इसके  साथ  मैं  यह  भी  बतलाना  चाहता
 हूं  कि  जो  हीरेन  घाट,  कलकत्ता  में,  प्रारे,
 बम्बई  में  भौर  माधव  नगर,  मद्रास  में  जो
 कुछ  डेरी  का  प्रयन्ध  किया  गया है,  उसमें  परे
 में  -  लाख  i6  awe  fret  ye  oat  et
 तथा  हर  एक  पझ्रादमी  के  पास,  व्यक्तिगत
 डेरी  वालों  के  पास  80  से  ऊपर  भवेशी  हैं
 सो  इसके  मायने  400«-500  लिटर  है,  तो
 वहां  पर  यदि  सहकारिता  से  दूध  बेचने
 जाय॑  झभौर  तीन  के  ऊपर  भैस  खरीदने  के  लिये
 कर्ज़ा  न  मिले  तो  यह  समाजवाद  के  साथ  चलने
 की  बात  नहीं  है  भौर  न  दूध  बढ़ाने  बाली  बात
 हो  सकती  है  1  इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि
 इस  को  हटा  देना  बहुत  ज़रूरी  है  i

 इस  समय  सहकारिता  के  श्राधार  पर
 १]  करोड़  रुपये  का  जो  दूध  का  काम  चल

 रहा  है,  उसमें  से  7  करोड  रुपये  का  दूध  तो
 गुजरात  ने  ही  दिया  है,  वहां  के  6  हज़ार  किसानों
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 ने  प्रतिदिन  ढाई  लाख  लिटर  दूध  बेचा,  तो
 इसका  मतलब  है  कि  एक  शभ्रादमी  के  पीछे
 चार  लिटर  दूध  जाता  है  t  वहां  सहकारी
 संघों  के  जानवरों  के  खाद्यान्नों  के  लिये  पिछले
 साल  कुछ  बन्दोबस्त  किया  गया,  लेकिन  ग्रभी
 भी  इसमें  काफ़ी  कमी  है  ।  वहां  पर  श्राप  जहां
 जहां  से  दूध  इकट्ठा  करना  चाहते  हैं,  वहां  पर
 जो  मिल्क-शेड  हैं,  उस  पर  ठीक  ढंग  से  ध्यान
 देकर  खाद्यानों  की  ज़रूरत  पूरी  करने  के  लिये
 कारखाने  खोले  जाने  चाहियें  ।

 एक  बहुत  ज़रूरी  बात  मैं  हरे  चारे  के
 बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  हरे  चारे  की  व्यवस्था
 होनी  चाहिये  ।  मैंने  पूसा  में  कुछ  बरसीन  घास,
 गजराज  घास  तथा  नेपियर  घास  देखी,  लेकिन
 उस  तरह  की  घास  मैंने  किसी  भी  ब्लाक  खंड
 में  नहीं  देखी,  दो  एकड़  भूमि  में  भी  इस  प्रकार
 की  धासों  की  परियोजना  नहीं  है  1  इसलिये
 डेरी  विभाग  को  सोचना  चाहिये  कि  जहां  जहां
 से  दूध  ग्राता  है  वहां  पर  हम  किस  रीति  से
 हरी  घास  की  परियोजना  लगायें  ।  ये  जो  तीन
 शहर  हैं  बम्बई,  कलकत्ता  श्रौर  मद्रास  यहां
 अच्छे  श्रच्छे  जानवर  जाते  हैं  ।  वहां  जाकर
 देखा  गया  है  कि  जब  वें  दूध  देना  बन्द  कर  देते
 हैं  तो  उनको  कसाइयों  के  हाथ  बेच  दिया  जाता
 है  ।  किसी  को  उनको  खरीद  कर  रखने  की
 सुविधा  नहीं  है  ।  इसलिए  महाराष्ट्र  गवर्न॑मेंट
 ने  एक  बहुत  अ्रच्छा  काम  किया  है।  उसने  एक
 हजार  जानवर  ग्रामीण  जनता  को  देहातों  में
 देने  का  फैसला  किया  है  ताकि  इनको  उन
 संस्था्रों  को  दिया  जा  सके  जिन्होंने  प्रच्छा
 काम  किया  है  ।  इन  जानवरों  को  वह  उन्हें
 पालने  के  लिये  देना  चाहती  है  t  इसके  दो  लाभ
 होंगे,  एक  तो  यह  कि  जो  अच्छा  दूध  देने  वाले
 जानवर  हैं  वे  बच  जायेंगे  और  दूसरे  जो
 संस्थायें  द््घ  इकट्ठा  करने  का  काम  करती  हैं
 उनके  लिए  काफी  जानवर  हो  जायेंगे  भौर  वे
 काफी  मात्रा  में  दूध  इकट्ठा  कर  सकेंगी  t
 इस  योजना  को  यदि  भ्रच्छी  तरह  से  चलाया
 जाए  तो  जानवरों  का  जो  कत्ल  हौ  रहा  है
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 उस  पर  रुकावट  लग  जाएगी ।  मैं  चाहता  हूं
 कि  इस  ओर  भी  मन्‍्त्रालय  ध्यान  दे  तो
 इच्छा  होगा  ।

 प्रनाज  के  बारे  में  एक  भाखिरी  बात  कह
 कर  मैं  समाप्त  करता  हूं  |  घान  का  भाव
 आंध्र  में  39  रुपये  प्रति  क्विटल  है,  बिहार  में
 42  रुपये  प्रति  क्विटल  है,  उड़ीसा  में  36  रुपये
 है,  मध्य  प्रदेश  में  चालीस  रुपये  है,  केरल  में  43
 रुपये  है,  मैसूर  में  37  रुपये  है  और  महाराष्ट्र
 में  45  रुपये  प्रति  क्विटल  है  ब  झ्राप  देखें
 कि  जब  मवेशी  के  लिए  ख्‌  राक  हम  लेने  जाते
 हैं  तो  वह  हमें  सत्तर  रुपये  प्रति  क्विटल  के  भाव
 पर  मिलती  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  कैसे  श्रनाज  की
 ग्रधिक  पैदावार  हो  सकती  है  ।  प्राप  कमिशन्ज्ञ
 बिठाते  हैं  कीमतों  को  तय  करने  के  लिए  ।
 झापने  झा  कमीशन  बिठाया  ।  उसने  पिछले
 तीन  साल  का  एब्रेज  निकाल  कर  के  धान
 का  भाव  34  रुपये  ब्रौर  47  रुपये  प्रति  क्विटल
 निकाल  दिया  ।  इससे  उपज  बढ़ने  वाली  नहीं
 है  ।  हमारे  सुब्रह्मण्यम्‌  साहब  ने  सितम्बर  में
 डिबेट  का  जो  रिप्लाई  दिया  था  उसमें  उन्होंने
 कहा  था  कि  हम  चीप  ग्रेन  पालिसी  को  चलाना
 चाहते  हैं  io  यह  भी  एक़  कारण  है  कि  हमारा
 उत्पादन  नहीं  बढ़ा  है  1  मैं  सुझाव  देना  चाहता
 हूं  कि  चीप  ग्रेन  जो  पालिसी  मन्त्रालय  के
 सामने  है,  उसको  मन्त्रालय  को  निकाल  देना
 चाहिये  ।

 Shri  H.  P.  Chatterjee  (Nabadwip):
 Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  I  would  have
 liked  Mr,  Subramaniam  to  be  present
 here  because  I  shal]  refer  to  him  for
 many  things.  But  he  is  not  here.  Let
 the  Deputy  Minister  and  the  Minister
 of  State  who  are  present  report  to
 him.  I  shall  speak  about  conservation
 of  soil.  It  is  a  very  important  subject.
 If  we  overlook  it,  all  our  enterprise
 for  growing  more  food  wil  come  to
 naught.  Soil  erosion  is  a  very  dange-
 tous  thing,  much  more  dangerous  than
 even  nuclear  fission.  Many  establish-
 ed  civilisations  had  perished  because
 they  failed  to  have  control  over  the
 @oi].  That  happened  in  Mesapotamia
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 in  the  Euphretes  and  Trigris  rivers. All  their  irrigation  dams  vanished. That  happened  in  North  China  and Persia  algo.  Many  civilisations  perish- ed  because  the  most  precious  asset— control  over  soil—was  lost.  That  is
 going  to  happen  in  our  country  too.
 This  must  be  looked  into  very  care-
 fully.

 We  have  spent  Rs  8l0  crores  on
 major  and  medium  irrigation  schemes and  another  Rs.  2200  crores  on  power schemes,  half  of  which  are  hydro- Power  projects.  That  means,  we  have
 spent  about  Rs.  24I0  crores  on  river
 valley  projects.  But  the  water  poten- tial  created  at  enormous  cost  is  very fast  dying.  Let  me  give  an  example. Unfortunately  Mr,  Subramaniam  is  not here.  It  is  very  important.  In  the
 DVC—Damodar  Valley  Corporation— the  siltation  is  about  3  acre-feet  per square  mile  annually.  This  is  not  only four  times  the  original  calculated  rate, but  twice  that  in  Bhakra  catchment, which  was  so  far  regarded  as  one  of
 the  worst.  The  situation  in  Mayura- kshi  and  Kangsabati  is  much  worse  in
 the  matter  of  siltation.  In  the  latter,
 the  entire  forest  vegetation  is  positi-
 vely  denuded  and  the  menacing  gullies at  the  foothills  are  to  be  seen  to  be
 believed.

 The  Panchet  Reservoir  Sedimenta-
 tion  Surveys  carried  out  in  962  under
 a  C.  B.  I.  P.  scheme  have  shown  that
 from  956  to  1962,  i.e.  in  6  years,  29
 per  cent  of  the  dead  storage  and  B85
 Per  cent  of  the  live  storage  have  been
 filled  up.  At  this  rate,  by  977  i.e.  in
 2l  years  after  the  construction,  the
 whole  of  the  dead  storage  will  be  fill-
 ed  up  and  30  per  cent  of  the  live  sto-
 rage  depleted.  By  +1990,  the  whole  of
 the  live  storage  wil)  be  filled  up.

 I  have  toured  many  of  these  areas
 mysclf.  This  is  an  important  subject.
 Along  with  Dr.  Gorie  I  toured  many
 places  and  studied  it.  For  7  days  I
 toured  in  the  DVC  catchment  area  and
 the  things  that  were  shown  to  me  were
 really  horrible.  All  the  precious  dams
 चा]  be  silted  up  in  no  time.  Dr.  Gorie
 had  estimated  that  the  life  of  the  Pan.
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 (Shri  H.  P.  Chatterjee]
 chet  dam  will  be  25  years  according
 to  one  calculation  and  32  years  accord-
 ing  to  another.  The  sedimentation  sur-
 veys  have  shown  that  it  is  coming  to
 be  true.  We  are  hoodwinked  by  some
 experts.  I  discussed  this  matter  with
 Dr.  Rao  and  others.  When  calculating.
 they  take  the  whole  flood  zone.  That
 should  not  be  done,  because  it  is  the
 dead  storage  and  live  storage  that
 matters.  Our  experts  are  aware  of
 these  things.
 experts  and  our  knowhow  also.  But
 unfortunately  our  administrative  peo-
 Ple  think  that  soil  conservation  is  al-
 most  a  superstition  and  why  should
 we  go  in  for  that  spending  money  over
 afforestation  and  other  things?

 I  attended  the  Srinagar  conference
 On  soil  conservation  measures  in  river
 valley  projects  held  in  June  1964.
 There  this  matter  was  discussed,  Ac-
 cording  to  the  government’s  calcula-
 tion,  for  25  major  projects,  the  total
 catchment  area  is  3  lakh  square  miles,
 out  of  which  30,000  square  miles,  i.e.
 about  l0  per  cent,  require  immediate
 soil  conservation  treatment,  That  is
 their  calculation,  but  it  may  be  more
 than  0  per  cent.  The  money  neccs-
 sary  for  that  is  Rs,  363-40  crores.  But
 we  sanctioned  not  more  than  half  a
 crore  in  the  first  two  plans  and  only
 Rs.  ]  crores  in  the  third  plan.  But  our
 experts  say  that  Rs.  363°40  crores  will
 be  required,  if  we  want  to  keep  alive
 all  these  dams  and  utilise  them,  What
 is  the  good  of  going  in  for  further  irri-
 gation  if  we  cannot  preserve  the  irri-
 gation,  we  already  have?  Our  irriga-
 tion  potential  is  dying  and  we  are  talk-
 ing  of  irrigation  to  increase  our  food.
 This  imbalance  in  nature  is  taken
 note  of  everywhere  in  the  world.  Here
 also,  when  Mr.  Patil  was  the  Agricul-
 ture  Misnister,  he  used  to  say  like
 that.  He  used  to  quote  Mao  Tse-tung
 about  the  V3:  ‘8:  ‘1s  ratio;  one-third
 under  agriculture,  one-third  under
 afforestation  and  one-third  fallow.
 This  is  the  system  which  we  have  in
 our  country,  that  some  fallow  is  neces—
 sary.  There  was  the  national  Palicy
 enunciated  in  1952,  Our  national
 forest  policy  was  that  we  must  bring
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 in  one-third  of  our  land  under  affores-
 tation  of  which  sixty  per  cent  will  be
 in  the  hill  areas.  This  is  our  national
 policy  but  we  have  not  followed  it  up.
 The  Centre  is  giving  money.  The  Cen-
 tre  gives  funds.  But  the  States  do  not
 carry  it  out.  So  I  request  that  his
 subject  of  ‘Forests’  may  be  made  a  con-
 current  subject.  Otherwise  the  whole
 nation  suffers.  In  respect  of  river  val-
 ley  schemes,  the  provision  is  about  Rs.
 2400  crores  which  we  have  already
 spent.  We  are  going  on  spending.  It
 may  be  about  Rs.  3,000  crores  and  0
 per  cent  of  that  will  be  Rs.  300  crores.
 0  per  cent  was  also  the  recommenda-
 tion  made  in  the  Bhuvaneswar  confe-
 rence  where  some  of  our  Central  Mi-
 nisters  and  State  Ministers  participat-
 ed.  Their  recommendation  was  also
 l0  per  cent,  but  we  are  not  daing  this.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  hon.
 Member's  time  is  up.  (Interruption)
 You  are  the  second  independent  Mem-
 ber.

 Shri  H.  P.  Chatterjee:  I  am  the
 only  Parliamentarian  who  speaks
 about  these  matters.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Please  con-
 clude:  there  are  other  Members  wait-
 ing.

 Shri  H,  P.  Chatterjee:  If  you  disturb
 me  it  is  very  difficult  for  me  to  formu-
 late  ideas.

 An  hon.  Member:  Other  Members
 should  be  given  equal  opportunities.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Other  Mem-
 bers  are  also  waiting.

 Shri  H.  P.  Chatterjee:  We  have,  in
 our  Damodar  Valley  Corporation,  fol-
 lowed  the  Tennesse  Valley  Scheme  of
 the  U.S.A.  There  is  54  per  cent  affore-
 station  already  there.  Their  precipi-
 tation  was  only  40  inches  and  here  we
 have  50  to  60  inches.  As  far  as  affore-
 station  is  concerned  it  is  not  more
 than  30  per  cent,  but  that  also  is  not
 good  forest.  In  forest  parlance  it  is
 called  denuded  forests.  The  trees  are
 cut  down.  Here  in  this  Tennesse  Valley
 they  had  54  per  cent  afforestation.
 Even  then  they  had  gone  in  for  further
 efforestation.  They  said:  ‘Have  fur-
 ther  afffforestation  or  be  doomed.’
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 The  figures  of  the  forest  area  all
 over  the  world  are  like  this:  It  is  4l
 per  cent  in  Europe,  though  highly  in-
 dustrialised.  In  North  America  it  is
 33-3  per  cent;  in  Central  and  South
 America  it  is  38°9  per  cent;  in  U.S.S.R.
 it  is  45  per  cent;  and  in  Japan  it  is  67
 cent;  but  in  India  it  is  only  22  per
 cent.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  hon.
 Member’s  time  js  up.

 Shri  H.  p.  Chatterjee:  We  will  be
 nowhere  if  we  don’t  go  in  for  affore-
 station.  I  have  only  one  sentence,  Sir.
 Dr.  Gorie  gave  this  scheme  for  the
 D.V.C.  namely,  that  for  5  years,  by
 spending  Rs  9°6  crores,  in  the  tenth
 year  a  profit  of  Rs.  Ww  crores  will
 come.  This  is  an  investment  also.  If
 we  go  on  doing  this,  it  will  also  give
 employment  to  our  people  and  this
 will  also  save  our  dams,  but  we  are
 not  doing  this.  We  are  spending  so
 much  money  in  the  dams,  and  they
 wil]  be  silted  up  in  no  time  if  we  do
 not  carry  out  proper  soil  conservation
 works.

 श्रो  योग्रद्त  झा  (मधुबनी)  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  तीन  उद्देश्यों  को  सामने  रख  कर
 समीक्षा  करने  पर  हमारी  कृषि  नीति  बुरी  तरह
 ग्रसमफल  रही  है  ।  ये  तीन  उद्देश्य  हैं--भ्रन्न  में
 प्रात्म-निर्भरता,  कृषि  पर  प्रत्यक्ष  भ्रौर  भ्रप्रत्यक्ष
 निर्भर  व्यक्तियों  के  लिए  उन्नत  जीवन  स्तर
 तथा  ग्रामीण  झाधिक  जीवन  में  समानता  t
 आत्म-निर्भरता  के  सम्बन्ध  में  मैं  प्रागे  कहूंगा  ।

 पहली  बात  कृषि  पर  निर्भर  लोगों  के
 जीवन  स्तर  में  उन्नति  के  बारे  में  मैं  कहना
 चाहता  हूं  ।  जापान  का  उदाहरण  सामने  है  t
 सिर्फ  कृषि  की  उन्नति  से  चाहे  प्रति  एकड़
 पैदावार  कितनी  भी  बढ़  जाय,  कृषि  पर  निर्भर
 व्यक्तियों  के  जीवन  स्तर  को  ऊंचा  नहीं
 उठाया  जा  सकता।  आज  से  पांच  साल  पहले
 के  जापान  का  आ्लांकड़ा  है  कि  जापान  के  40
 प्रतिशत  निवासियों  ने  कृषि  के  द्वारा  राष्ट्रीय
 ग्रामदनी  का  सिर्फ  20  प्रतिशत  हिस्सा  पैदा
 किया  भ्रौर  वहां  एक  किसान  परिवार  भ्रपनी

 °
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 कुल  भामदनी  का  सिर्फ  1/3  हिस्सा  कृषि
 से  पैदा  करता  है  भौर  2/3  हिस्सा  दूसरे
 सहायक  धंधों  से  पैदा  करता  है  इसके  बाद
 भी  भाज  जापान  में  नवयुवकों  के  बीच  कृषि
 पर  निर्भर  रहने  के  लिए  कोई  आकषंण  नहीं
 रह  गया  है  प्लौर  एक  हंसने  वाली  बात  है  t
 खेती  में  श्राकषंण  न  रहने  के  कारण  झाज  जापान
 की  युवतियां  जापान  के  उन  युवकों  को  पसन्द
 नहीं  करतीं  जो  कृषि  पर  निर्भर  रहते  हैं  और
 हमारे  यहां  भी  यह  बात  होने  लगी  है।  उच्च
 जातियों  के  लोगों  में  जिनका  भाई  कम  पढ़ा
 लिखा  है  या  कृषि  पर  निर्भर  रहने  वाला  है
 उनकी  शादियों  के  लिए  वैसे  लोग  नहीं  दाते
 जैसे  कि  नौकरी  श्रौर  दूसरे  धंधों  में  जाने  वालों
 के  लिए  भ्राते  हैं।  तो  इस  तरह  से  प्रतिभा  का
 गांवों  में  विसर्जन  होता  जा  रहा  है  t  यह  एक
 स्वाभाविक  खतरा  खेती  के  ऊपर  है  ।  प्रगर
 खेती  पर  निर्भर  रहने  वालों  का  जीवन  स्तर
 ऊपर  नहीं  उठा  तो  यह  खतरा  है  जिसकी  शोर
 मैं  इशारा  करना  चाहता  हूं  कहा  जाता  है
 कि  फसलों  की  कीमतें  बढ़  गई  ।  लेकिन  कीमतों
 से  किसानों  के  जोवन  स्तर  को  नहीं  श्रांका  जा
 सकता  क्‍योंकि  किसान  जो  पैदा  करता  है
 उसकी  सारी  उपज  का  विनिमय  मूल्य  नहीं
 ता  ।  एक  किसान  जब  श्रपनी  जरूरत  से

 कम  पैदा  करता  है  तो  चाहे  उसका  दाम  कुछ
 हो  जाय  उसके  लिए  तो  उतना  ही  है  जितना
 कि  भ्रनाज  का  वजन  है  ।  पैसे  से  उसका  मूल्य
 नहीं  ग्रांका  जा  सकता  क्योंकि  उसका  विनिमय
 मूल्य  नहीं  होता  ।  सिर्फ  दस  प्रतिशत  किसान
 ऐसे  हैं  जो  भ्रपनी  जरूरत  से  ज्यादा  पैदा  करते
 हैं  श्रौर  मूल्य  वृद्धि  से  श्रधिक  से  भश्रधिक  लाभ
 यही  उठा  सकते  हैं  ।  90  प्रतिशत  किसानों  के
 जीवन  स्तर  को  उठाने  के  लिए  मूल्य  वृद्धि  कोई
 उपाय  नहीं  है  ।

 4.57  hrs.

 {Suri  SoNAVANE  in  the  Chair]

 इसके  बाद  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 झात्म-निर्भरता  के  उद्देश्य  में  हम  बरी  तरह
 असफल  रहे  हैं  ।  इस  साल  की  जो  हालत  है
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 [श्री  योगयेन्द्र  शा]
 भगवान्‌  जाने  क्‍या  होगा  ।  पिछले  साल  64-
 65  में  हमने  88  लाख  मिलियन  टन  से  भधिक
 भनाज  पैदा  किया  और  6  मिलियन  टन
 विदेशों  से  मंगाया  t  कुल  94  मिलियन  टन
 हुमा ।  इस  साल  जबकि  75.5
 मिलियन  टन  देश  में  पैदा  करने  जा
 रहे  हैं  श्रोर  प्रधिक  से  भ्रधिक  भ्राठ  मिलियन
 टन  विदेशों  से  श्राने  की  सम्भावना  है  तो  मेरे
 भनुमान  में  लगभग  1.  मिलियन  टन  खाद्यान्न
 की  कमी  पिछले  साल  के  मुकाबिले  में  इस  देश
 में  रहती  है  1  जबकि  जनसंख्या  वृद्धि  के  कारण
 अधिक  शभ्र्न्न  की  भ्रावश्यकता  है  1  भगवान्‌
 जाने  कि  इसका  वया  भ्सर  देश  के  जीवन  पर,
 झाधिक  जीवन  पर  भौर  दूसरी  चीजों  पर
 पड़ने  वाला  है।  ऐसा  नहीं  है  कि  कृषि
 की  उपज  बढ़ी  नहीं  ।  मैं  मानता  हूं  कि  उपज
 बढ़ी  है।  949-5  में  खाद्यान्न  का  उत्पादन
 54,  05  मिलियन  टन  था  वह  बढ़  कर
 ‘1964-6  में  88.40  मिलियन  टन  हो  गया  t
 1950-5  में  खाद्यान्न  का  उत्पादन  50.02

 मिलियन  टन  था  जो  1965-66  %  75.09
 मिलियन  टन  हो  गया  ।  तो  इस  तरह  से  एक
 भ्रच्छे  वर्ष  का  दूसरे  भच्छे  वर्ष  से  मुकाबिला  करने
 पर  34.  35  मिलियन  टन  ज्यादा  उपज  में
 वृद्धि हुई  है  ग्रौर  एक  बुरे  वर्ष  को  1950-5  97
 बुरा  बष  था  उसका  एक  बुरे  बष  से,  1965-66
 से,  मुकाबिला  करने  पर  25.  7  मिलियन  टन
 अ्रधिक  उत्पादन  हुआ  है  ।  लेकिन  यह  कबूल
 करना  पड़ता  है  कि  इसके  बावजूद  भी  हम
 झात्म-निभंरता  की  दृष्टि  से  बहुत  पीछे  हैं  ।
 प्रात्म-निभरता  की  बात  जब  हम  करते  हैं  तो
 हमें  चार  बातों  को  सामने  रखना  होगा--
 बतंमान  झायात,  कम  खाने  वाली  जनसंख्या,
 बढ़ने  वाली  जनसंख्या  भ्रौर  प्रतिकूल  मौसम  ।
 इन  चार  बातों  को  नजर  में  रख  कर  ही  हम
 झात्म-निभरता  की  बात  कर  सकते  हैं  ।  जब
 तक  प्रपनी  वार्थिक  आवश्यकता  से  कम  से  कम
 5  प्रतिशत  भ्रनश्न  अधिक  हम  नहीं  पैदा  कर

 लेते  तब  तक  हम  प्रात्म-निर्भ रता  की  बात  नहीं
 कर  सकते,  यह  एक  पवित्र  इच्छा  मात्र  रहेगी।
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 चौथी  योजना  की  प्रवधि  में  खाद्यान्नों  की
 निम्नतम  आवश्यकता  560  मिलियन  टन
 होगी  झौर  पांच  वर्षों  में  भ्रगर  चार  वर्ष  मौसम
 बहुत  भ्रच्छा  रहे  तथा  एक  वर्ष  मौसम  सामान्य
 रहे  तब  भी  हम  पांच  वर्षों  में  कुल  भ्रधिक  से
 अधिक  540  मिलियन  टन  अनाज  पैदा  कर
 सकते  हैं  ।  इस  तरीक़ से  मैं  देखता  हूं  कि  हम
 चौथी  योजना  के  भ्रन्त  तक  भी  आत्म-निभर
 नहीं  होने  जा  रहे  हैं।  इस  की  पृष्टि  में  मैं  कुछ
 आंकड़े  भ्रापके  सामने  रखना  चाहता  हूं  t  पहली
 पंचवर्षीय  योजना  काल  में  यानी  पांच  वर्षो
 का  कुल  उत्पादन  310.  92  मिलियन  टन
 था  t  दूसरी  तथा  तीसरी  योजना  में  क्रमण:
 363.48  मिलियन  टन  तथा  405.6
 मिलियन  टन  थे  ।  पहली  योजना  के  5  वर्षों
 के  कुल  उत्पादन  की  तुलना  में  दूसरी  योजना  के
 पांच  वर्षों  का  कुल  उत्पादन  52.  36  मिलियन
 टन  बढ़ा  और  इसी  तरह  तीसरी  योजना  काल
 में  दूसरी  योजना  काल  के  कुल  उत्पादन  की
 तुलना  में  4.68  मिलियन  टन  उत्पादन
 बढ़ा  ।  सिफ  वाषिक  आवश्यकताझ्रों  की  पूति
 के  लिये  चौथी  योजना  के  5  वर्षो  में  तीसरी
 योजना क ेपांच  वर्षों  के  कुल  उत्पादन  से  55
 मिलियन  टन  अधिक  उत्पादन  होना  चाहिए  a

 5  hrs.

 दूसरी  तथा  तीसरी  पंचवर्षीय  योजनाझरों
 की  ध्रवधि  में  हमारा  वाषिक  झौसत  उत्पादन
 क्रमश:  62.18,  72.69,  8i.  मिलियन
 टन  थे  t  चौथी  योजना  की  अवधि  में  मात्र
 वार्षिक  आ्रवश्यकताझ्ों  की  पूर्ति  के  लिये
 वार्षिक  श्रौसत  उत्पादन  12  मिलियन  टन
 होना  चाहिए  t

 62.8  मिलियन  टन  से  72.  69  तथा
 72.69  &%  B1.1  मिलियन  टन  उत्पादन
 बढ़ने  में  एक  क्रम  है  ।  दूसरी  योजना  में
 बाधिक  भ्रौसत  उत्पादन  पहली  योजाना  की
 तुलना  %  i0.5i  मिलियन  टन  अधिक
 रहा  तथा  तीसरी  योजना  में  वार्षिक  प्रौसत
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 उत्पादन  दूसरी  योजना  की  तुलना  में  8.  32
 मिलियन  टन  अधिक  हुझा  ।  वाधिक  ज़रूरत
 को  पूरा  करने  के  लिये  चौथी  योजना  में  तीसरी
 योजना  की  तुलना  में  वाधिक  भौसत  उत्पादन
 37  मिलियन  टन  श्रधिक  करना  होगा  ।

 भ्रब  तक  के  भ्रनुभवों  के  प्राधार  पर
 निश्चित  रूप  से  कहा  जा  सकता  है  कि  सामान्य
 प्रयत्नों  से  हम  इन  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  में
 असफल  रहेंग  क्‍योंकि  तीन  योजनाप्रों  में
 भ्राधार  वर्ष  949-50  की  तुलना  में  हमने
 अपनी  वार्षिक  श्रौसत  उत्पादन  क्षमता  सिर्फ
 7  मिलियन  टन  बढ़ायी  है  1

 झाघार  बर्ष  की  तुलना  में  तीसरी  योजना
 का  बाधिक  झौसत  उत्पादन  25.  66  मिलियन
 टन  भ्रधिक  है  ।  निष्कर्ष  यह  है  कि  i5  at
 में  हमने  भ्रपनी  उत्पादन  क्षमता  जितनी  बढ़ाई
 है  उससे  20,  25  प्रतिशत  अ्रधिक  उत्पादन
 क्षमता  5 वर्षो  में  बढ़ानी  है  t  श्रगर  हम  भात्म-
 निर्भर  बनना  चाहते  हैं  तो  चौथी  योजना  के
 झन्तिम  वर्ष  तक  हमारी  उत्पादन  क्षमता
 40  मिलियन  टन  होनी  चाहिए.  |  रमी  लक्ष्य
 25  मिलियन  टन  का  रखा  गया.  2  1  मुझ  को

 तो  इस  25  मिलियन  टन  के  लक्ष्य  के  पूरा
 होने  में  भी  सन्देह  है  1  इन  सभी  तथ्यों  को  जान
 लेने  पर  मेरा  निश्चित  मत  है  कि  चौथी  योजना
 की  अवधि  में  कम  से  कम  20  मिलियन  टन
 तथा  भ्रधिक  से  ग्रधिक  40-50  मिलियन  टन
 खाद्यानों  का  भ्रायात  करना  होगा  ।  यह  एक
 भयावह  स्थिति  है  t

 सभापति  महोदय,  मैं  यहां  सरकार  के
 सामने  यह  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार
 सामान्य  प्रयत्नों  से  इस  समस्या  का  समाधान
 करने  में  असफल  रहेमी  ।  जब  तक  देश  में
 एक  भूमि  क्रान्ति  नहीं  होगी,  जब  तक  देश  के
 झन्दर  ज़मीन  का  सम  विभाजन  नहीं  होगा  जब
 तक  उस  वर्ग  के  लोगों  के  भ्रधिकार  से  जमीन
 हटायी  नहीं  जायगी  जिस  वर्ग  को  कि  जमीन
 से  कोई  प्रेम  नहीं  है  जिनका  कि  खेती  धंधा  नहीं
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 है  भौर  जिनके  लिए  कि  कृषि  का  धंधा  दिल
 बहलाव  मात्र  है  तब  तक  इस  देश  की  खाद्य
 समस्या  का  समाधान  नहीं  किया  जा  सकता  है।.
 भ्राज  हालत  क्‍या  है  ?  प्गर  भाप  चाहते  हैं  कि
 इस  देश  की  बहुसंख्या  इस  देश  के  बसने  वाले
 झधिकांश  लोग  श्रपनी  शिथिलता  को  छोड़
 कर  खेतों  में  जायं,  परिश्रम  करें,  तो  उसके  लिए
 आप  को  धक्का  देना  पड़ेगा  1  कभी  कभी  हम
 देखते  हैं  कि  जब  मोटर  सैल्फ  स्टार्ट  नहीं  होती,
 हैंडिल  से  नहीं  चलती  है  तो  उसको  चलाने  के
 लिए  धक्का  देना  पड़ता  है  उसी  तरह  से  इस
 समाज  को  धक्का  देने  की  ज़रूरत  है  जब  यह
 सैल्फ़  स्टार्ट  नहीं  होती,  यह  हैंडिल  से  चलने
 को  तैयार  नहीं  है  तो  उसको  धक्का  देने  की
 जरूरत  है।  भ्रगर  झाप  ने  योजनाबद्ध  तरीके  से
 समाज के पुराने  सांचे  को  नहीं  तोड़ा  तो  समय
 झाने  वाला  है  जब  समय  खुद  उस  सांचे  को
 तोड़  देगा  औ्ौर  देश  के  प्नन्दर  भ्नराजकता
 उत्पन्न  हो  जायगी  जिसके  ऊपर  हमारा  कोई
 नियन्त्रण  नहीं  रहेगा  t  झगर  देश  भ्रन्न  के  मामले
 में  भ्रात्म-निर्भर  नहीं  बना  तो  हम  अपनो
 श्राज़ादी  की  रक्षा  नहीं  कर  सकते  हैं,  जनतन्त्र
 की  तो  बात  दूर  रही  t

 इन  सब  बातों  को  कहने  के  बाद  मैं  सर-
 कार  के  समक्ष  एक  19-सूत्री  कार्यक्रम  पेश
 करता  हूं  भौर  भ्राशा  करता  हूं  कि  सरकार  उस
 पर  ध्यान  देगी  और  प्रमल  में  लायेगी  :--

 i.  क्रान्तिकारी  भूमि  सुधार  t

 2.  प्ललाभकर  जोत  पर  से  लगान  हटे  ।

 3.  हो  सके  तो  बिना  सूद  झथवा  नाम
 मात्र  के  सूद  पर  पर्याप्त  ऋण
 व्यवस्था  ।  चौथी  योजना  में  900
 करोड़  से  शुरू  कर  500
 करोड  तक  वाधिक  ऋण का  प्रबन्ध
 हो  -

 4.  लघु  सिचाई  को  प्राथमिकता  ।

 5.  बड़ी  सिंचाई  योजनागञ्रों  द्वारा  उत्पा-
 दित  सिंचाई  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग
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 [श्री  योगेन्द्र  झा]
 तथा  नई  सिंचाई  योजनाश्रों  से
 तीन  वर्ष  तक  सिंचाई  के  लिए
 मुफ्त  पानी  ।

 6.  सिंचाई  के  लिये  व्यापक  पैमाने  पर
 सस्ती  बिजली  उपलब्ध  किया
 जाना  ।  बिजली  की  दर  प्रधिक  से
 अ्रधिक  9 पैसे  प्रति  यूनिट  हो  ।

 7.  समय  पर  उन्नत  बीज  का  वितरण  ।

 8.  सुधरे  यन्त्र  की  आपूर्ति  ।

 9.  उर्वरक,  कम्पोस्ट  तथा  हरी  खाद  का
 कम  से  कम  वतंमान  उत्पादन  से
 तीन  गुना  भ्रधिक  उत्पादन  ।

 10.  कृषि  योग्य  भूमि  को  खेती  में  लाना  1
 इसके  लिये  भूमि  सेना  का  गठन  a

 i.  ef  arr  faa  में  फसल  तथा  पशु
 दोनों  शामिल  हों  ।

 l2.  1  लाख  तथा  इससे  अधिक  जनसंख्या
 वाले  शहरों  में  कानूनी  राणनिंग  ।

 L3.  खाद्यानों  का  पूर्ण  राजकीय  व्यापार  ।

 14.  चावल  मिलों  का  तुरन्त  राष्ट्रीयकरण |
 15.  भोजन  की  ग्रादत  में  परिवर्तन  ।

 16.  दूध,  फल,  सब्जी,  मछली,  मुर्गी  तया
 सुधर  पालन  का  व्यापक  कार्यक्रम
 तालाबों  में  ग्रधिक  मछली  उत्पादन
 के  लिए  पैकेज  कार्यक्रम  हो.

 सभापति  महोदय  :  मानतोय  सदस्य  का
 समय  समाप्त  हो  गया  है  ।  मैं  दो,  तीन  बार
 घंटी  बजा  चुका  हूं  t  वे  मेहरबानी  करके  बैठ
 जायें  1

 क्रो  योगेख  झा  :  बस  तीन  और  कहने  रह
 गये  हैं,  उन्हें  कह  कर  मैं  भ्रपना  स्थान  ग्रहण  कर
 लंगा.  |
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 17  कीड़े  मकोड़ों  तथा  चुहा,  बन्दर  एवं
 अ्रन्य  झ्रावारा  पशुओं  से  फसल  की
 रक्षा  का  प्रभावशाली  कदम  t

 18.  जनसंख्या  वृद्धि  को  रोकने  का
 प्रभावशाली  उपाय  श्रपनाया  जाय  |

 19.  कृषि  योजनारों  को  कार्यान्वित  करने
 वाले  सरकारी  यन्त्रों  में  श्रामूल
 परिवर्तन  हो  ।

 Some  hon.  Members  rose—

 Mr.  Chairman:  Shri  Uikey—I  think
 he  is  not  present  in  the  House—Then,
 Shri  Chandak—He  is  also  not  pre-

 sent—Then  Shri  Sivamurthi  Swamy—

 Shri  Sivamurthi  Swamy  (Koppal)
 rose—

 Shri  Sheo  Narain  (Bansi):  Sir,  you
 are  calling  people  who  are  not  pre-
 sent  in  the  House.  We  are  trying
 to  catch  your  eye  and  you  are  not
 calling  us.  We  are  members  of  the
 Consultative  Committee.

 Mr.  Chairman:  Order,  order—Shri
 Sivamurthi  Swamy—

 Shri  Sheo  Narain:  What  is  the
 order,  Sir,  you  are  following?  You
 are  calling  Members  who  are  not  pre-
 sent  in  the  House.  Those  Members
 who  are  present  in  the  House  and
 who  try  to  catch  your  eye  should  be
 called.

 Shri  Sivamurthi  Swamy:  Sir,  in  this
 budget,  for  agriculture  a  very  meagre
 amount  has  been  provided.  In  this
 country  we  are  receiving  more  than
 50  per  cent  of  our  national  income
 from  the  agricultural  economy,  When
 the  national  income  coming  from  the
 agricultural  sector  ig  more  than  50
 Per  cent,  justice  demands  that  for
 agriculture  we  must  set  apart  more
 than  50  per  cent.  At  least  50  per
 cent  should  be  set  apart  for  this  de-
 partment.
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 In  this  budget,  I  think,  the  total  for
 planning  the  social  and  development
 services  comes  to  Rs.  95  crores.
 That  means  only  }  per  cent  is  allocat-
 ed  for  the  developmental  and  social
 services  including  agriculture,  rural
 development,  animal  husbandry,  co-
 operation,  community  development
 projects,  national  extension  services,
 local  development  works,  labour  and
 employment  and  miscellaneous  social
 development.  This  august  House
 will  be  surprised  to  know  that  only  $
 per  cent  is  allocated  for  all  the  de-
 partments  of  agriculture.  I  would,
 therefore,  urge  upon  the  Minister  to
 influence  the  Cabinet  and  get  more
 money.  Unless  you  provide  for  some
 inputs  in  this  agricultural  economy,
 there  is  no  hope  of  getting  self-
 sufficiency  in  the  country.

 As  the  time  at  my  disposal  is  limit-
 ed,  let  me  mention  only  the  points
 which  are  agitating  the  people  of  my
 area  very  much.  So  many  develop-
 ment  projects  have  been  taken  up  in
 the  country  by  Government.  One
 such  development  project  in  my  area
 is  the  Tungabadra  Praject.  There,
 under  the  crop  pattern  1,25,000,  acres
 have  been  fixed  for  sugarcane  cultiva-
 tion  under  the  Tungabadra  Project
 area.  Another  2  lakhs  acres  have
 been  fixed  for  paddy  and  other  crops.
 Since  -1,25,000  acres  have  been  fixed
 for  sugarcane  cultivation  under  the
 Tungabadra  Project  area,  it  is  but
 natural  that  every  agriculturist  wants
 to  crush  sugarcane  by  the  side  of  his
 own  field.  Now  there  are  only  two
 sugar  factories  in  this  area,  both  run
 by  my  hon.  friend  Shri  Morarka.
 From  960  onwards  the  people  of  that
 area  have  applied  for  a  licence  for  a
 co-operative  society  to  start  sugar
 factories  but,  for  one  reason  or  the
 other,  the  Government  have  not  met
 their  demand.  In  +1953,  in  fact  Rs.  6
 lakhs  was  collected  for  this  purpose;
 but  that  society  in  Gangovathi  has
 been  dissolved  because  Kilachand  was
 given  a  licence.  Hé  himself  could  not
 set  up  any  factory.  After  that,  an-
 other  attempt  was  made  to  set  up  a
 factory  in  Kamalapur-Hospet  and
 3i2  (Ai)  LS—9.
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 Anegundi  area  by  the  people  of
 Raichur  and  they  applied  for  a  licence
 in  1960.  Yet,  nothing  has  been  done.

 The  Food  and  Agriculture  Minister,
 Shri  Subramaniam,  promised  to  visit
 that  area.  I  do  not  know  when  he
 is  going  to  do  that.  Here  I  want  to
 bring  to  the  notice  of  this  august
 House  that  this  Kamalapur  {gs  not  just
 one  village;  there  are  0  or  5  vil-
 lages.  25,000  acres  of  sugarcane
 crop  are  standing  and  there  is  no
 arrangement  to  crush  them.  Every
 year  it  is  getting  dried  up.  The  cul-
 tivatorg  are  helpless.  The  land  is
 registered  by  our  hon.  friend,  Shri
 Morarka.  So,  the  sugarcane  should
 be  supplied  to  hig  factory.  But  they
 aré  not  able  to  crush  it.  We  do  not
 want  the  working  of  this  factory  to
 suffer.  We  will  supply  them  what-
 ever  they  want.  5,000  acres  are
 enough  for  one  factory  to  crush  at
 the  rate  of  2,000  capacity  per  day.
 Even  if  he  wants  6,000,  we  are  pre-
 Pared  to  supply  it.  Let  it  be  regis-
 tered  as  an  agreement  between  Shri
 Morarka  and  the  ryots.  Since  we  re-
 quire  a  minimum  of  four  factories,
 there  should  be  at  least  two  more
 factories.  Otherwise,  the  economy  of
 that  area  will  be  affected.  So,  I  would
 urge  upon  the  Minister  to  grant
 licence  for  the  establishment  of  a
 sugar  factory  in  this  area.  In  that
 case,  the  people  of  that  area  will  be
 benefited  very  much.  I  assure  the
 Minister  that  there  will  not  be  any
 shortage  of  sugarcane.

 I  congratulate  him  for  granting  one
 licence  for  Kollegal.  It  goes  to  his
 old  district  of  Coimbatore  where  he
 wag  practising.  His  clients  have
 asked  for  a  co-operative  sugar  factory
 and  he  has  granted  it.  I  congratu-
 late  him  for  that.  But  I  would  say
 that  the  same  sympathetic  considera-
 tion  should  be  shown  to  the  people  of
 Raichur  also.  So,  I  would  urge  on
 him  with  all  the  force  at  my  com-
 mand  that  he  should  immediately
 sanction  it.

 This  ig  not  a  request  made  by  only
 a  few  members  or  some  ryots.  4,000
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 to  5,000  ryots  of  that  area  have  sent
 a  petition  to  this  august  House  and
 a  mention  of  it  has  been  made  in  the
 Report  of  the  Petitions  Committee.
 People  of  that  area  have  already  eol-
 lected  Rs.  5  lakhs  or  6  lakhs  and  it  is
 lying  idle  in  some  bank  without  being
 put  to  any  use,  At  a  time  when  the
 Minister  wants  to  increase  the  pro-
 duction  of  sugar  I  do  not  know  why
 this  licence  is  not  granted.  If  that
 licence  is  not  granted,  it  will  be  doing
 an  injustite  to  the  people  of  that  area.
 So,  I  hope  that  the  Minister  in  the
 course  of  his  reply  will  give  the
 assurance  that  something  will  be  done
 in  the  Tungabadra  Project  area
 where  +1,25,000  acres  have  been  fixed
 for  sugarcane  cultivation.

 Mr.  Chairman:  I  would  urge  upon
 hon.  Members  to  confine  their
 speeches  to  ten  minutes.  I  would  re-
 quest  them  to  co-operate  with  me
 so  that  I  could  accommodate  more
 members,

 Shri  Mahesh  Dutta  Misra
 (Khandwa):  Mr,  Chairman,  I  am  very
 thankful  to  you  for  after  a  year  or  so
 YPhave  been  allowed  to  speak  in  this
 House.  The  problem  of  production
 and  distribution  is  so  inter-related
 that  when  we  talk  of  the  poblem  of
 production  we  are  necessarily  con-
 fronted  with  the  problems  that  face
 us  in  the  field  of  distribution.  There-
 fore,  I  find  that  conflicting  opinions
 have  been  given  in  this  House  and
 People  have  tried  to  emphasise  cer-
 tain  aspects  only.  The  whole  thing  is,
 that  when  we  look  at  it  from  an  inte-
 grated  angle,  we  find  that  our  adminis-
 trative  machinery  has  failed  to  im-
 plement  whatever  we  planned  for,
 whatever  Iaws  we  passed,  whatever
 targets  we  fixed.  So,  essentially,  it  is
 a  crisis  of  non-implementation.  Un-
 fortunately,  there  is  a  good  deal  of
 shifting  of  blames  and  shifting  of
 responsibilities.  The  politicians  blame
 or  fix  the  responsibility  on  the  ad-
 ministration,  the  administration
 blame  the  people  and  the  people
 would  ultimately  blame  both  the
 politicians  and  the  administration.
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 Therefore,  in  such  a  context,  even  the
 lack  of  moral  health  of  this  country
 has  been  referred  to  by  our  hon.
 friend,  Shri  Surendra  Pal  Singh.  That
 is  also  responsible  for  the  non-
 implementation  and  for  various  other
 failures  in  the  field  of  food  and
 agriculture.

 I  do  not  wish  to  refer  to  it  again
 but  I  would  only  like  to  say  that  it
 is  one  of  the  greatest  problems  in  this
 country  as  to  how  to  get  the  work
 done.  We  know  a  good  deal  about
 agriculture  and  we  have  enough  food,
 both  from  internal  production  and
 from  foreign  countries.  But  when  it
 comes  to  distribution,  a  Iot  of  it  gets
 into  the  blackmarket.  Even  today
 People  do  nog  complain  about  short-
 age;  they  complain  about  prices,  Food
 is  available  in  any  quantity  if  you  go
 and  pay  the  blackmarket  price.  I
 have  not  been  to  Kerala  but  I  think
 there  also  food  is  available  in  any
 quantity  for  the  blackmarket  price.

 I  do  not  want  to  make  any  negative
 criticism.  So,  first  of  all,  I  would  like
 to  suggest  that  the  time  has  come
 when,  in  order  to  save  democracy  in
 this  country  and  in  order  to  save  our
 schemes  of  planning  in  this  country,
 we  must  further  decentralise  the  ap-
 paratus  of  administration.  Without
 decentralising  the  apparatus  of  ad-
 ministration,  we  would  not  be  able  to
 solve  the  problems  of  this  country.
 In  brief,  I  would  only  suggest  that  at
 all  levels,  from  the  metropolitan
 towns  to  the  villages,  there  should  be
 countils  of  the  representatives  of  the
 people  in  order  to  supervise  the  work
 that  is  being  done  in  this  country,  in
 order  to  supervise  as  to  how  our
 officials  and  others  are  doing  their
 work.  Unless  and  until  the  co-
 operation  of  the  people  ig  sought  in
 this  manner,  in  an  organised  manner,
 by  giving  authority  and  _  responsi-
 bility  and  by  giving  duty  to  the  rep-
 resentatives,  the  efected  representa-
 tives  of  the  people,  from  all  walks  of
 life,  nothing  would  be  done  in  this’
 country  and  we  would  go  on  talking
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 about  these  things  and  the  country
 would  remain  static.  Because,  we
 have  reached  a  situation  in  which  the
 administration  does  not  trust  the
 politicians,  the  politicians  do  not  trust
 the  administration  and  people  do  not
 trust  either.  So,  ultimately  we  have
 to  decentralise  power.  If  we  decen-
 tralise  power  and  apply  it  in  various
 fields  of  food  and  agriculture—be-
 cause,  it  is  one  of  the  crucial  pro-
 blems  of  our  country,_-we  might  be
 able  to  achieve  some  success,  we
 might  be  able  tu  check  blackmarket-
 ing  and  we  might  be  able  to  check
 hoarding,  we  may  be  able  to  achieve
 our  goals  for  which  we  have  fixed
 the  targets.  There  should  be.  targets
 and  plans  made  by  the  people.  Of
 course,  a  good  deal  of  criticism  has
 came  that  plans  are  made  from  above.
 If  we  decentralise  authority  in  this
 country  and  if  we  decentralise  initia-
 tive  also,  then  the  demand  would  come
 from  the  people  that  they  want  to
 make  the  plan  and  make  it  a  success.

 For  myself  I  would  only  suggest
 that  whatever  money  you  decide  to
 be  spent  on  a  particular  scheme,  give
 it  to  the  people  and  let  them  decide
 the  details  of  the  plan,  let  them  decide
 as  to  how  they  will  grow  more  food.
 Do  not  give  them  the  schemes;  do  not
 give  the  money  to  the  officers  but
 give  the  money  directly  to  the  people.
 I  think,  in  these  8  or  9  years  our
 administration  has  wasted  so  much
 money  without  any  tangible  results.
 If  the  people  or  their  representatives
 waste  it  for  a  year  or  two,  it  would
 not  lead  us  to  anything  worse,  but
 ultimately  the  people  would  them-
 selves  correct  their  representatives  be-
 cause  they  are  so  near  them,  and
 they  are  So  much  in  close  contact
 with  the  people  themselves.  There-
 fore  they  will  make  them  work,  they
 will  influence  them  and  they  will
 make  them  succeed  in  achieving  the
 targets  and  their  objectives.  There-
 fore  I  only  wanted  to  emphasise  that
 the  time  has  come  when  we  should
 decentralise  this  machinery  of  ad-
 ministration.
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 Then  I  have  only  a  few  suggestions
 to  make.  A  good  deal  has  becn
 spoken  about  fertilisers.  The  ques-
 tion  of  national  self-respect  has  also
 been  referred  to  in  the  matter  of  the
 fertiliser  deal,  I  do  not  wish  to  go
 into.  the  details  but  I  only  want  to
 request  the  Food  and  Agriculture
 Minister  that  next  time  if  he  goes  to
 the  U.S.A.  he  should  also  pay  a  visit
 to  a  community,  called  the  Amish
 Community,  in  Pennsylvania  and  see
 for  himself  that  the  average  per  acre
 yield  of  the  fields  that  are  cultivated
 by  this  Amish  Community  people  in
 the  long  run  give  a  better  yield  than
 the  average  American  farm  because
 they  do  not  use  fertilisers  and  many
 of  the  innovations  introduced  by  the
 Americans  and  propagated  through-
 out  the  world.  There  is  a  community
 in  the  heart  of  America  which  defies
 almost  everything  American.  They
 do  not  have  any  contact  with  the
 Americans  except  for  selling  their
 grain.  I  would  only  request  him  that
 he  would  also  make  a  probe  as  to  how
 these  people  have  become  the  best  of
 farmers.

 About  irrigation  I  have  only  one  ‘
 suggestion  to  make.  I  have  been
 telling  this  whenever  I  have  an
 opportunity  to  say.  We  should  con-
 centrate  on  small  and  minor  irriga-
 tion.  The  best  way  of  doing  this  is
 this.  There  is  a  serious  complaint
 which  hag  been  voiced  by  Members
 that  poor  farmers  have  not  got  any
 benefits  from  these  plans,  subsidies
 and  all  kinds  of  things.  I  suggest
 that  every  poor  farmer  in  an  un-
 irrigated  area  below  5  or  20  acres
 should  be  given  a  well.  There  may
 be  major  schemes;  there  may  be  irri-
 gation  projects,  but  every  farmer  in
 an  unirrigated  area  below  20  acres
 should  be  given  a  well  immediately
 and,  I  tell  you,  within  two  years  you
 would  solve  the  problem  of  shortage
 of  food.  I  do  not  wish  to  go  into  the
 details  of  it:  I  do  not  want  to  bring
 mathematics  here,  but  it  is  just  a
 question  of  thinking  how.  These
 poor  farmers  who  have  had  no  benefit,
 who  have  not  received  anything  from
 the  Government  so  far.  if  they  get
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 a  well,  they  would  be  able  to  produce
 more  because  the  well  would  not  be
 unutilised.  A  wel]  taken  by  a  big
 farmer  might  remain  idle  but  a  well
 given  to  a  poor  farmer  would  always
 give  something  because  the  first
 priority  is  water.  Unfortunately,  so
 much  emphasis  has  been  given  on
 fertiliser.  There  have  been  examples
 cited  by  Members  that  these  fertili-
 sers  have  destroyed  the  land:  in  the
 jong  run  fertilisers  make  the  land
 poor.  I  do  not.  wish  to  go  into  that
 kind  of  thing  of  inorganic  and  organic
 manure,  but  I  want  to  tell  you  that
 the  first  necessity  is  that  we  give
 water  to  the  poorest  farmer  in  the
 country.  If  we  can  provide  him
 with  some  water—of  course,  it  would
 not  irrigate  more  than  3  to  4  acres  of
 land;  in  certain  fortunate  areas  there
 might  be  wells  which  might  be  able  to
 irrigate  more  than  4  acres—and  even
 if  four  acres  of  land  is  irrigated  by  the
 Poorest  farmers  in  the  country,  whose
 percentage  is  more  than  75  to  80,  we
 will  be  able  to  bring  up  the  food  pro-
 duction  in  the  shortest  possible  time.

 I  do  not  wish  to  take  the  time  of
 «the  House  and  I  have  some  work

 also,  therefore  with  these  few  words, I  thank  vou  very  much  for  giving  me
 fhis  opportunity.

 खाद्य,  कृषि,  सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (श्री  श्यामंघर
 मिश्र)  :  सभापति  महोदय,  श्राज  सबसे
 झाशाजनक  बात  यह  है  कि  न  केवल  इस  सदन
 मैं  अ्रपितु  पूरे  देश  में  कृषि  मन्त्रालय  के  सम्बन्ध

 और  कृषि  के  सम्बन्ध  में  चारों  तरफ़  से
 चर्चा  हो  रही  है  और  कई  वर्षों  से  हो  रही  है  tT
 इन  दो,  तीन  वर्षो  में  विशेष  इस  प्रकार  से
 यत्न  हो  रहे  हैं  कि  हमें  विशेष  दिक्‍्कतें  मालूम
 होती  हैं  ।  हमारी  विशेष  परेशानियां  हैं  गौर
 यदि  हम  देखें  कि  इन  15-20  बर्षों  में  किस
 तरीक़  से  कृषि  में  उत्पादन  बढ़ा  हैँ  तो  कोई  हमें
 शर्म  की  बात  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 झ्रभी  एक  माननीय  सदस्य  हैं  भांकड़े
 दिये  ।  श्री  योगेन्द्र  झा  ने  बतालाया  कि
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 किस  तरीक़े  से  करीब  55  मिलियन  टन  से
 एक  सीमा  जो  भ्रधिकतम  सीमा  पहुंची  वह
 88  मिलियन  टन  तक  पहुंची  ।  दुर्भाग्य  यह

 इस  देश  का  है  कि  इस  में  हम  करीब  करीब
 285  मिलियन  टन  एकड़  पर  खेती  करते  हैं
 और  जिसमें  कि  खाद्यान्न  पैदा  करते  हैं.

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  (देवास)  :
 सभापति  महोदय,  मैं  झ्रापकी  व्यवस्था
 चाहता  हूं  सदन  में  गण-पूर्ति  नहीं  है  ।

 Mr.  Chairman:  The  bell  is  being
 rung,  Now  there  is  quorum.  I  will
 request  hon.  Members  to  keep  the
 quorum.

 श्री  श्यासंधर  सिश्र  :  श्रीमन्‌  मैं  कह
 रहा  था  कि  दुर्भाग्य  की  बात  यह  है  कि  हमारे
 यहां  करीब  285  मिलियन  एकड़  पर  खेती
 होती  है  ग्लौर  साथ  ही  साथ  एक  नया  जाल  है
 प्रमरीका  जिसमें  करीब  करीब  200
 मिलियन  एकड़  पर  खाद्यान्न  की  खेती  होती  है  t
 अमरीका  जो  कि  एक  नया  जात  कहा  जाता
 है  जो  कि  एक  डेवलेप्ड  नेशन  है  वहां  करीब
 करीब  200  मिलियन  एकड़  पर  खाद्यान्न  की
 खेती  होती  है  लेकिन  हमारी  पैदावार  की
 दुर्देशा  यह  है  कि  दुनिया  में  जो  श्रधिकतम
 पैदावार  हमने  की  वह  88  मिलियन  टन  है
 जबकि  भ्रमरीका  उससे  कम  एक्रेज  पर  225
 मिलियन  टन  पैदा  करता  है  ।  उसका  कारण
 क्या  है  ?  कई  कारण  माननीय  सदस्यों  ने
 उसके  बतलाये  हैं  लेकिन  मुख्य  कारण  यह  हैं
 कि  खेती  में  भ्रभी  तक  भ्रधिक  पूंजी  नहीं  लगाई
 गई  है  1  जो  पूंजी  नहीं  लगाई  जा  सकी  है  उस
 का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  हमारे  खेतिहर,
 हमारे  किसान  कमजोर  हैं,  गरीब  हैं  भ्रौर  वह्‌
 पूंजी  नहीं  ला  सकते  हैं  यह  पूंजी  किस
 प्रकार  की  है  ?  पूंजी  कई  शक्‍्लों  में  है  ।उसको
 ऋण  चाहिए,  उसको  खाद  चाहिए,  उसको
 बीज  चाहिए,  उसको  पैस्टीसाइड्स  चाहिए
 उसको  पानी  चाहिए  t  इनका  उचित  मात्रा  में
 प्रयोग  होना  चाहिए  ।  खेद  की  बात  है  कि  ग्रभी
 उतना  हम  नहीं  कर  सके  हैं  ।  साथ  हो  साथ
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 किसान  को  शिक्षा  भी  चाहिए  |  वह  भी  उतनी
 मात्रा  तक  हमारे  द्वारा  नहीं  हो  सकी  है  t

 श्रीमनू,  मैं  इन  तीन,  चार  इनपुट्स  के  बारे
 में  विशेष  ध्यान  श्राकषित  करूंगा  ।  गत  5
 वर्षों  में  प्रयास  हो  रहा  है  सहकारी  समितियों
 के  जरिए,  कोभ्मापरेटिव  सोसाइटीज़  के  जरिए
 कि  किसानों  को  अधिक  से  भ्रधिक  ऋण  दिया
 जाय  ।  मैं  जानता  हूं  कि  सहकारी  समितियों
 का  स्थान  जो  होना  चाहिए  देश  में  वह  भ्राज
 नहीं  है  ।  कुछ  प्रदेशों  में  सहकारी  समितियां
 बड़ी  कमजोर  हैं  पांच  प्रदेशों  में  खास  तोर  से
 बिहार,  बंगाल,  उड़ीसा,  भ्रसम  श्र  राजस्थान
 जहां  कि  करीब  करीब  प्राबादी  इस  देश  की
 30  परसेंट  है  श्रौर  रक़॒बा  करीब  करीब  28

 परसेंट  है  ।  जो  ऋण  पूरे  देश  में  पिछलेसाल
 दिया  गया  है  करीब  360  करोड़  का
 उसमें  से  इन  इलाकों  में  केवल  9  फ़ीसदी
 या  0  फ़ीसदी  थानी  तीस  करोड़  रुपया  दिया
 गया  है  ।  इन  चार  पांच  इलाकों  में  सहकारी
 समितियां  विशेष  तौर  से  कमजोर  हैं  ।  इसलिए
 सरकार  का  ध्यान  उस  पर  गया  है  हम
 कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  एग्रीकल्चरल  क्रेडिट
 कारपोरेशन  वहां  कायम  किया  जाय  जो  कि
 सहकारी  समितियों  के  जरिये  अ्रधिक  से
 अधिक  उत्पादन  का  ऋण  दे  सके  ।  वह  तो  उन
 इलाकों  के  लिए  हुआ  है  भौर  भौर  इलाकों  में
 भी  बड़ी  दिक्‍कतें  हैं  n  एक  बहुत  रफ  एस्टीमेंट
 लगाया  गया  है  कि  चौथी  पंचवर्षीय  योजना
 के  भनन्‍्त  तक  किसानों  के  उत्पादन  के  लिए
 करीब  करीब  i2  सौ  i3  a  wee a
 सालाना  चाहिए  |  श्रौर  सहकारी  समितियां
 झ्ाज  करीब  करीब  360  करोड़  सालाना
 दे  रही  हैं,  इतना  भ्रन्तिम  वर्ष  में  उन्होंने  दिया
 है  ।  और  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  श्न्त
 तक  जो  लक्ष्य  रखा  गया  हें  वह  यह  रखा  गया
 है  कि  700  करोड़  रुपया  इन  सहकारी
 समितियों  के  द्वारा  किसानों  को  दिया  जाय  ।

 अभी  एक  हाई  ईल्डिग  बैराइटी  इन्टेंसिव
 प्रोग्राम  मन्त्रालय  की  भोर  से  बना  है  जिसकी
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 प्रतिलिपि  माननीय  सदस्यों  को  दी  गई  है  ।
 उसके  लिए  भी  अधिकतम  करीब  करीब  2
 सौ  करोड़  रुपये  का  कर्जा  चाहिए  ।  इसके  माने
 साधारण  तौर  से  देश  के  लिए  700  और  200
 या  360  यह  रफ  एस्टीमेंट  है,  कुल  9  सौ  या

 ]  हजार  करोड़  रुपये  किसानों  को  चौथी
 पंचवर्षीय  योजना  के  भ्रन्त  तक  सालाना
 ऋण  चाहिए  ।  इसके  लिए  मन्त्रालय  विशेष
 प्रयास  कर  रहा  है  ।  भ्रभी  कोझ्ापरेटिव
 सोसाइटियों  के  भ्रफसरों  की  मीटिंग  हुई  ।
 अभी  चीफ  मिनिस्टर्स  श्राये  थे  ।  उस  पर
 भी  विचार  हुआ  ।  कोशिश  की  जा  रही  हूँ
 कि  यह  सात  सो  करोड़  तो  दिया  ही  जाय,
 सौ  दो  सो  करोड़  जो  हाई  ईल्डिग  बैराइटी
 के  लिए  है  उसके  लिए  भी  दिया  जाय  ।  मान-
 नीय  दिगम्बर  सिंह  ने  एक  बात  कही  थी  कि
 रिज े  बैंक  भ्राफ  इण्डिया  के  बड़े  रेस्ट्रिक्टिब
 रूल्स  हैं  ।  उससे  बड़ी  परेशानी  है  ।  बैंकिंग
 इंस्टीट्यूशन  को  यह  देखना  पड़ता  है  कि  किस
 तरह  से  उनके  रुपये  की  हिफाजत  रहे
 लेकिन  मैं  यह  उन्हें  बतलाना  चाहता  हूं  कि
 मन्त्रालय  स्वयं  इस  बात  को  रिजवे  बैंक  से
 ले  रहा  है  प्रौर  भ्रभी  मन्त्री  जी  ने  रिजर्व
 बैंक  के  गवर्नेर  से  भी  बात  की  हैँ  :  हमें  भ्राशा
 यह  हुई  है  कि  रिजर्व  बैंक  झाफ  इण्डिया
 स्वत:  यह  देखते  हुए  कि  देश  की  भाज  प्राव-
 यकता  भ्रधिक  है  सो  दो  सौ  करोड़  देने  में  न
 घबड़ायेगा  भौर  हो  सकता  हैं  कि  वह  देगा  v
 झाखिर,  इन  सोसाइटियों  की  कमजोरी  क्‍या
 है  ?  श्रीमनू,  भ्रगर  कमजोरियों  को  बतलाऊं
 तो  विशेषतः  एक  तो  रुपये  की  कमी  भौर
 उसका  कारण  क्‍या  है  ?  इस  रुपये  की  कमी
 का  कारण  यह  है  कि  उनके  पास  डिपाजिट्रस
 कम  हैं  सोसाइटीज़  के,  यह  कुछ  लोगों  का  भ्रम
 है  और  इसका  मैं  निवारण  करना  चाहता  हूं
 कि  जितना  कोझापरेटिव  सोसाइटियों  का
 रुपया  &  वहू  सब  रिजर्व  बैंक  का  रुपया  है,
 सरकार  का  रुपया  है  t  मैं  यह  साफ  कहना
 चाहता  हूं  कि  प्राज  कोझ्ाापरेटिव  सोसाइटीज
 के  जरिये  जो  रुपया  दिया  जा  रहा  है  भौर
 क्रेडिट  सोसाइटोज  को  दिया  जा  रहा  है,  उसके  _
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 [श्री  श्यामधर  मिश्र]
 जरिये  दिया  जा  रहा  है  उसका  केवल  45
 अ्रतिशत  रिजर्व  बंक  का  है  श्रौर  बकाया  55
 प्रतिशत  जनता  का  रुपया  है  यह  तो  केवल
 ऐग्रीकल्बरल  क्रेडिट  की  बात  है  भौर  भ्रगर
 नान-एग्रीकल्बरल  सेक्टर  की  कोआपरेटिव्ज़
 को  लीजिए  तो  आज  करीब  करीब  2  हजार
 करोड़  रुपया  कोझ्ापरेटिव  सोसाइटीज़  का
 थकिग  कैंपीटल  है,  उसमें  तो  शायद  रिजर्व
 बैंक  का  टोटल  रुपया  5  प्रतिशत  या  20
 प्रतिशत  से  ज्यादा  नहीं  होगा  ।  इसलिए  यह
 कहना  कि  कोआपरेटिव  सोसाइटीज़  केवल
 गवर्नमेंट  मम्री  से  चल  रही  हैं  यह  बात  नहीं  है
 इसमें  कमियां  हैं  ।  जैसा  मैं  कह  रहा  था  डिपा-
 जिद्स  कम  हैं  लोप्र  लेबिल  पर  जो  समि-
 तियां  है  उनका  तो  डिपाजिट  बहुत  ही  कम  है
 सिफं  सेंट्रल  बैंक  और  भपेक्स  बैंक  में  थोड़ा
 ज्यादा  हैं  V  उसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि
 नोचे  की  सोसाइटीज़  बहुत  मजबूत  नहीं  हैं  ।
 कुछ  तो  बहुत  छोटी  छोटी  हैं  ।  भव  यह  निर्णय
 ,लिया  गया  है  कि  जितनी  छोटी  छोटी  सोसा-
 इटीज़  हैं  उनको  भ्रमलगमेट  किया  जाय
 जो  क्रेडिट  सोसाइटियां  2  लाख  से  ऊपर  भाज
 हैं,  5  लाख  गांव  हैं  भौर  2  लाख  सोसाइटियां
 हैं  ।  पत्रास  साठ  या  सौ  मेम्बर  की  जो  सोसा-
 इटियां  हैं  वह  बड़ी  कमजोर  होती  हैं,  उनमें
 मैनेजमेंट  की  क्षमता  नहीं  होती,  एक  सेक्रेटरी
 रखने  की  क्षमता  महीं  होती  ।  इसलिए  हम
 चाह  रहे  हैं  भर  एक  प्रोग्राम  बनाया  है  कि
 इन  2  लाख  सोसाइटियों  को  अमलगमेट  करके
 हो  सके  तो  लाख  दिया  जाय या.  i  we
 25  हजार  तक ल ेभ्रायें  भ्रौर  इधर  ऐसा  प्रोग्राम
 साल  व  साल  बना  रहे  हैं  भ्रौर  कोशिश  कर  रहे
 हैं  कि  प्रगले  तीन  चार  सालों  में  यह  वायबिल
 यूनिट्स  हो  जायं  और  एडमिनिस्ट्रेटिव  यूनिट्स
 हो  जायं  जिसके  जरिये  भ्रधिक  उत्पादन-
 ऋण  किसानों  को  दिया  जा  सके  ।

 एक  बार  एक  मेहता  कमेटी  रिपोर्ट  हुई
 थी  ।  चार  वर्ष  पहले  की  बात  है  ।  उन्होंने  यह

 कहा  था  कि  जो  भ्रपेक्स  बैंक्स  हैं,  डिस्ट्रिक्ट
 बैंब्स  हैं  पौर  जो  समितियां  हैं,  संबिस  कोभाप-
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 रेटिन्य  उनमें  सरकार  कम  से कम  52  प्रतिशत
 अ्रपना  शेयर  पार्टनरशिप  करे  ।  भाज  श्रीमन्‌,
 हम  देखते  हैं  कि  उसमें  श्रभी  कमी  है  ।  हम
 रिज बे  बैंक  के  जरिये  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि
 श्रौर  भी  शेयर  इन  सोसाइटियों  के  डिस्ट्रिक्ट
 बैंक  में  भ्रीर  अपेक्स  बैंक  में  श्ौर  श्रधिक  डाल
 दें  1  भ्रभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि
 सोसाइटियों  के  जरिये  इंटरेस्ट  रेट  बहुत  ज्यादा
 हैं  ।  श्राज  जो  इन्टरेस्ट  रेट  हैँ  सोसाइटियों  के
 जरिये  किसानों  को  वह  साढ़े  छः  प्रतिशत  से
 लेकर  ज्यादातर  9  प्रतिशत  तक  है  ।  एक  दो

 जगह  थोड़ा  सा...

 श्री  शिव  नारायण  :  ज्यादा  है  t

 श्री  द्यासधर  मिश्र  :  मैं  9  फीसदी  कह
 रहा  हूं  ।  मैं  जानता  हूं  कि  इससे  ज्यादा  नहीं  हैं  ।

 साढ़े  6  फीसदी  से  लेकर  9  फीसदी  तक  है
 इसमें  सवाल  यह  देखना  पड़ता  है  कि  प्राखिर
 किया  क्‍या  जाय  ।  हम  जानते  हैं  कि  रिजर्व
 बैंक  से  जो  फाइनेंस  मिलता  है,  कन्सेशनल
 फाइनेंस  मार्केट  रेट  से  2  परसेंट  नीचे  मिलता

 हैं।  लेकिन  केवल  45  परसेंट  रुपया
 रिजवे  बैंक  से  मिलता  है  भ्रौर  केवल  वही
 मार्केट  रेट  से  कम  में  मिलता  है  ?  बाकी  भौर
 55  परसेंट  डिपाजिट्स  से  ग्राता  है,  लोन  से

 झ्राता  है  जिसका  कि  झ्ाज  मार्कट  रेट  करीब
 6  प्रतिशत  भौर  7  प्रतिशत  है  t  6-7  प्रतिशत

 वह  है  भौर  भ्रगर  चार  प्रतिशत  में  यह  मिला
 तो  तीन  स्ट्रक्चर  कोझापरेटिव  का  है--अपेक्स
 बैक,  डिस्ट्रिवट  बैंक  और  सोसाइटी  लेवल  v
 माननीय  सदस्य  कह  सकते  हैं  कि  तीन  स्ट्रक्चर
 में  से  एक  या  दो  स्ट्रक्चर  हटा  दिये  जाय
 लेकिन  इस  पर  भी  विचार  हुमा  झौर  इस  पर
 काफी  विचार  हुआ  ।  विचार  होने  पर  इस
 बटीजे  पर  सरकार  धायी.
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 श्री  शिव  मारायण  :  मिश्रा  जी,  एक  बात
 क्लीभर  कर  दें,  यह  जो  इ/टरैस्ट  9  परसेंट  या
 साढ़े  छः  परसेंट  लेते  हैं  यह  छः  महीने  पर  लेते
 हैं,  साल  भर  पर  नहीं  लेते  हैं  v

 श्री  श्यामधर  मिश्र  :  मैं  प्रभी  इस  बात
 पर  झाने  का  प्रमास  करूंगा  ।

 तो  इन  कोझापरेटिव  सोसाइटियों  में  यह
 हो  सकता  है  कि  एक  टायर  खत्म  कर  दिया
 जाय  लेकिन  उसका  आलटरनेटिव  क्‍या  है  यह
 सोच  लिया.  जाय  i  art  are  इिस्ट्रिक्ट
 बैंक  के  टायर  को  तोड़  दिया  जाय  तो  क्या  भाप
 समझते  हैं  कि  स्टेट  लेवल  से  गांव  की  सोसाइटीज़
 में  डाइरेक्ट  ट्रांजैक्शन  हो  सकता  है  ?  भौर
 झगर  झपेक्स  बैंक  को  तोड़  दिया.  जाय  तो
 क्या  आप  समझते  हैं  कि  रिजवं  बैंक  इतना
 कमांड  कर  सकेगा  कि  हर  डिस्ट्रिक्ट  यूनिट  से
 डाइरेक्ट  ट्रांजैशशन  कर  सके  ?  झौर  कुल
 सीनों  यूनिटों  का  जो  रेट  झ्राफ  इल्टरेस्ट
 कान्ट्रीज्यूनन  होता  है  किसानों  पर  वह
 डाई  से  साढ़  तीन  परसेंट  तक  होता  है  t
 इसलिए  समस्य#  जो  माननीय  सदस्यों  के
 सामने  रखना  चाहता  हूं,  भ्राज  समस्या  यह
 नहीं  है  कि  क्रेडिट  का  दर  भ्रधिक  है।  बल्कि
 समस्या  यह  है  कि  ऋडिट  कम  मिलती  है  ध्रौर
 कऋ्रैंडिट  भ्रधिक  मिलनी  चाहिए  किसानों  को
 झोर  समय  से  मिलनी  चाहिए  ।
 (व्यवधान)  .  वही  मैंने  कहा  कि  तीन

 परसेंट  केवल  कोआपरेटिव  को  दिया  जाता  है  ।
 भ्रभी  तक  यही  प्वाइंट  मैं  कह  रहा  था  t  तो
 सरकार  यह  कोशिश  कर  रही  है  कि  समय  से
 क्रेडिट  दी  जाय  भौर  यथामात्रा  में  क्रेडिट  दी
 जाय  t  समय  से  देने  के  लिए  बराबर  हम  लोग
 डिस्ट्रिक्ट  बैक्स  भौर  सोसाइटी  लेवल  से  बातें
 कर  रहे  हैं  भ्रोर  यहां  से  भ्रादेश  गया  है,  सुझाव
 गये  हैं  कि  इिस्ट्रकट  बैंक  बराबर  अ्रपनी
 सोसाइटी  लेवल  पर  साल  में  दो  बार,  तीन  बार
 मीटिगं'  करें  श्रौर  उनकी  दिक्‍कतें  जहां  तक  हो
 शक  दूर  की  जायें  ।  मुझ्ते  खगी  है  इस  बात
 को  कहते  हुए  कि  भधिकतर  स्टेटों  ने  पांच  छः
 का  तो  मैंने  चर्चा  किया,  उनकी  तो  धलग
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 बात  कही  मैंने,  लेकिन  भ्रधिकतर  राज्यों  ने
 इस  बात  को  स्वीकार  किया  है  भोर  इस  बात
 को  भी  स्वीकार  किया  है  कि  क्राप  लोन  दिया
 जाय  ।  भ्रभी  महाराष्ट्र,  मद्रास  भौर  गुजरात  में
 खास  तौर  पर  इस  खरीफ  में  भोौर  रबी  में  भी
 क्राप  लोन  दिया  गया  श्लौर  क्राप  लोन  माने
 क्या  ?  यानी  सिक्‍योरिटी  पर  नहीं,  जमीन  को
 सिक्‍योरिटी  पर  नहीं,  पैदावार  की  सिक्‍योरिटी
 पर  लोन  दिया  गया  झभौर  झौर  राज्यों  ने  भी
 यह  स्वीकार  किया  है  कि  प्रगला  जो  झावे
 वाला  खरीफ  है,  करीब  करीब  सभी  राज्यों  ने
 स्थीकार  किया  है  कि  उसमें  हम  क्राप  लोक
 किसानों  को  उनकी  क्राप  पर  जाहे  वह  टनेन्ट
 हों  चाहे  पोनसं  हों,  देंगे  ।  तो  एक  प्लोर  हम
 बढ़  रहे  हैं,  एडीकेसी  भ्राफ  क्रेडिट  की  स्‍प्लोर
 हमारा  ध्यान  है  ।  हम  उसको  बढ़ाना  चाहते
 हैं  ।  पिछले  साल  360  करोड़  दिया  गया  है
 झोौर  हिसाब  लगाया  गया  है  कि  करीब  करीब
 i2  a  ate  चाहिए.  i970-7:  4%  tv

 तो  झ्राज  करीब  25-30  प्रतिशत  कोपग्माप-
 रेटिव  सोसाइटियां  किसानों  को  कर्ज  देती  हैं
 जितनी  कि  उनकी  प्रावश्यकता  है  उसका
 25-30  प्रतिशत  ।  और  i95:  %  eer
 क्रेंडिट  सर्वे  ने  हिसाब  लगाया  था,  यह  तीन
 फ़ीसदी  था  ।  एक  बात  मैं  यहां  पर  कहना
 चाहता  हूं  प्रौर  वह  यह  है  कि  ये  सहकारी
 समितियां  न  केवल  ऋण  की  प्रोर  ध्यान  दे
 रही  हैं  बल्कि  शौर  चीज़ों  की  श्रोर  भी  ध्यान
 दे  रही  हैं।  जैसा  प्रभी  डेरी-कोप्रापरेशन  के
 सम्बन्ध  में  चर्चा  हुई,  भ्रभी  पाटिल  साहब  ने
 कहा  और  भी  भाइयों  ने  इस  का  जिक्र  किया  कि
 एक  एक  भानन्द,  एक  एक  मेहसाना  एक  एक
 जिले  में  कायम  कर  दिया  जाय,  तो  हम  भी
 यही  चाहते  हैं  कि  चोथी  पंच  वर्षोय  योजना  के
 झनन्‍्दर  एक  एक  स्टेट  में  एक  एक  प्रानन्द
 कायम  किया  जाय,  क्‍योंकि  हम  भी  उस  से
 बहुत  प्रभावित  हैं  भौर  हम  जानते  हैं  कि
 डेरी-कोझ्रापरेशन  सबसीडियरो  फूड  के  लिये
 बहुत  प्लावश्यक  है  ।

 Mr,  Chairman:  It  has  changed  from
 district  to  State?
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 शी  स्यामघर  सिभ्र  :  हमारा  लक्ष्य  यही  है
 कि  एक  एक  डिस्ट्रिक्ट  में  हो,  लेकिन  चौथी
 पंचवर्षीय  योजना  में  हम  चाहते  हैं  कि  एक-एक
 स्टेट  में  एक-एक  श्लानन्द,  मेहसाना  कायम
 किया  जाय,  यही  हमारा  मोडस्ट  लक्ष्य  है  भौर
 इस  के  लिये  हमारा  मंत्रालय  कार्य  कर  रहा  है।

 भ्रभी  मेहरोत्रा  जी  ने  कल  कहा  था+--
 कोझ्ापरेटिव  फामिग के  बारे  में  ।  उन्हें  इसकी
 प्रगति  के  बारे  में  शिकायत  है  ।  मैं  भी  चाहता
 हूं  कि  कोझ्मापरेटिव  फाभिग  की  प्रगति  हो,
 मुझे  भ्रफसोस  है  कि  इस  में  उतनी  प्रगति  नहीं
 हुई  जितनी  होनी  चाहिये  थी  ।  मंत्नालय  इस
 झोर  कोशिश  कर  रहा  है  लेकिन  यह  सोशल
 प्रावलम  है  ।  चारों  झोर  से  कुछ  न  कुछ  विरोध
 होता  है,  सदन  में  भी  दो  रायें  झा  जाती  हैं
 मैं  इस  सम्बन्ध  में  केवल  इतना  ही  कहूंगा  कि
 डा०  गाडगिल के  नेतृत्व  में  एक  कमेटी  स्थापित
 हुई  थो;  उस  ने  जो  कहा  है,  वह  मैं  यहां  पर
 कोट  कर  देना  चाहता  हूं  ।  उस  में  उन्होंने
 समस्या  की  भोर  ध्यान  भ्ाकषित  किया  है
 सथा  उसका  समाधान  भी  दिया  है,  उसके
 झागे  मैं  कोझापरेटिव  फामिग  के  बारे  में
 कुछ  नहीं  कहना  चाहूंगा--

 “The  data  thrown  up  by  the
 survey  and  the  experience  of  four
 years  in  the  Third  Plan  suggest
 that,  as  a  result  of  the  pilot  pro-
 jects  (in  co-operative  farming)
 certain  areas  or  clusters  of
 potential  growth  have  developed.
 These  include  the  districts  of
 Dhulia  in  Maharashtra,  Sambal-
 pur  in  Orissa,  Bhavnagar  in  Guja-
 rat  and  Jullundur  in  Punjab.  In
 these  areas,  favourable  conditions
 have  been  created  and  a  leadership
 exists  which  is  interested  in  the
 programme  and  has  a  fair  under-
 standing  of  its  essential  features
 and  problems.  Besides  these
 areas,  there  are  certain  pilot  pro-
 jects  like  Meerut,  Meerut  District,
 Uttar  Pradesh,  where,  with  care-
 ful  nursing,  the  programme  of
 co-operative  farming  is  likely  to
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 develop  encouragingly.  In  addi-
 tion,  there  are  isolated  societies
 which  have  also  progressed  well.
 Taking  the  country  as  a  whole,
 however,  cooperative  farming  has
 not  yet  taken  firm  roots.  Here
 it  is  necessary  to  emphasize  that
 the  programme  is  still  in  its  in-
 fancy.  By  its  very  nature,  co-
 operative  farming  will  require
 time  before  it  can  make  a  signifi-
 cant  impact  on  the  entire  country.
 Even  so  ,in  the  areas  mentioned
 above,  study  leads  to  the  con-
 clusion  that  the  programme  has
 demonstrated  its  capacity  to  step
 up  production  and  create  the
 Potential  for  future  development.
 In  other  areas,  the  programme  is
 yet  to  develop.”

 श्रीमन्‌,  इतना  कह  कर  मैं  केवल  इतना  हो
 विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं---माननीय  सदस्यों
 को,  हम  चाहते  हैं  कि  हर'  जगह  कोझ्मापरेटिव
 फाभिग  विस्तृत  रूप  से  हों  प्रौर  जहां  पर  इसकी
 डिमाण्ड  है,  जहां  क्लस्टर  है  “वहां  देने  की  सोच
 रहे  है  चोथी  पंचवर्षीय  योजना  में,  यद्यपि
 यह  भ्रभी  निश्चित  नहीं  हुई#है,  लेकिन  विचार
 है  कि  करीब-करीब  .0  हज़ार  सोसाइटीज  को
 क्रायम  किया  जाय,  सरकार  उनको  सहायता
 दे  श्रौर  उनका  इन्टीग्रेटड  एप्रोच  हो  ।

 नान-एग्रीकल्चरल  सैक्टर  में  क्रेडिट  तथा
 नान-क्रेडिट  में  भी  कोआपरेटिव्ज़  ने  जो  काम
 पिछले  i5  ब्षों  में  किया  है,  उस  के  लिये  हमें
 गवं  होना  चाहिये  ।  श्राप  देखें  कि  कोआ्रापरेटिव
 स्टोर्स  ककी  सेन्ट्रल  स्पौन्सर्ड  स्कीम  भ्रभी  तोन
 साल  पहले  हम  ने  बनाई  ।  इस  समय  233
 सैन्ट्रली  स्पौन्सर्ड  स्टो्स  जहां  पचास  हज़ार
 की  भाबादी  के  शहर  हैं  श्रोर  करीब  करोब
 सात  हज़ार  स्टोर्स  छोटे  छोटे  हैं।  इनकी  सालाना
 बिक्री  जो  इस  साल  हुई  है,  मार्च  के  प्रन्त  तक,
 वह  करीब  25  करोड़  रुपये  हुई  है  श्ोर  हम
 चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  में  लक्ष्य  रख  रहे  हैं---
 20  फ़ी  सदी  का  ।  जितनी  शहर  की  भ्राबादी

 है,  0  हजार  के  टाउन  तक  जाने  का  हमारा
 इरादा  है,  वहां  सोसायटीज़  कायम  करेंगे  भौर
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 चाहते  हैं  कि  20  फ़ी  सदी  व्यक्ति  उन  में
 शामिल  हो  जांय  और  जितनी  बिक्री  होती  है,
 कम  से  कम  20  फ़ी  सदी  तक  इन  सहकारी
 समितियों  के  ज़रिये  हो  |  सरकार  इस  दिशा
 में  कोशिश  कर  रही  है  भौर  हो  सकता  है  कि
 पूरा  टारगेट  एचीव  न  हो,  लेकिन  जो  थर्ड
 फ़ाइव  ईयर  प्लान  का  टारगेट  कन्ज्यूमसं  स्टोर्स
 का  था,  वह  न  केवल  हम  ने  रीच  किया  है,
 बल्कि  ओवर-रीच  किया  है  t

 लेबर  कोआपरेशन  के  बारे  में  मुझे  दुख
 है  कि  वह  प्रोग्राम  इतना  सफल  नहीं  हुभा है,
 जितना  होना  चाहिये  ।  मुझे  यह  कहते  हुए
 छेद  होता  है  ।  लेकिन  थोड़ी  सी  प्रगति  उस  में
 हुई  है  ।  मैं  एक  चीज़  क्रेडिट  के  सम्बन्ध  में
 कहना  भूल  गया,  श्रीमन्‌,  क्षमा  चाहता  हूं  tv
 wal  इस  साल  सूखा  अ्रधिक  पड़ा  था,  सूखा
 पड़ने  से  किसान  अपना  कर्ज़  श्रदा  नहीं  कर
 सकता  था,  भ्रोवर-ड्यूज़  बढ़ने  की  सम्भावना
 हो  गई  ।  इसके  लिये  रिजर्व  बैंक  के  पास
 क्रेडिट  स्टेबिलाइज़ेशन  फण्ड  है  और  स्टेट
 लेवल  पर  भी  कुछ  प्रावीज्ञन  है  ।  रिज़र्व  बैंक
 के  पास  0  करोड़  के  लगभग  है,  जब  कि
 इस  में  इस  साल  20-22  करोड़  की  ज़रूरत
 पड़ेगी  ।  मुझे  खुशी  होती  है  श्राप  को  बतलाते
 हुए  कि  करीब  करीब  7-8  करोड़  तो  इस  में
 रिज़वं  बैंक  देने  को  तैयार  हो  रहा  है  भौर
 4-5  करोड़  रुपया  स्टेट  से  सैन्द्रल  गवनेमेन्ट
 के  जरिये  डाला  जा  रहा  है  ।  इस  तरह  से
 I2-3  करोड़  रुपये  का  इन्तजाम  हो  गया  है,

 बाकी  सात  करोड़  रुपये  की  बात  है,  हम
 फाइनेन्स  मिनिस्ट्री  के  पास  जा  रहे  हैं,  मंत्रालय
 इस  विषय  को  उन  से  टेक-प्रप  कर  रहा  है  प्रौर
 झाशा  की  जाती  है  कि  उन  से  इस  समस्या
 का  समाधान  हो  सकेगा  ।  श्रीमन्‌,  सहकारिता
 के  सम्बन्ध  में  भ्रब  इस  से  भ्रधिक  नहीं  कहूंगा
 क्योंकि  मेरे  पास  इतना  समय  नहीं  है  v

 झब  मैं  थोड़ा  सा  भ्राप  के  सामने  कृषि  के
 सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हूं  t  कुछ  माननीय
 सदस्यों  ने  यह  कहा  है  कि  जोर  इस  बात  पर
 दिया  जा  रहा  है  कि  इनपक्‍्लार्गेनिक  मैन्योस,
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 कैमिकल  फर्टोलाइज़र्स  ज्यादा  लाये  जा रहे
 है,  लेकिन  केवल  उससे  ही  पैदावार  बढ़ने
 वाली  नही  है  ।  पता  नहीं  कंसे,  माननीय
 सदस्यों  ने  यह  नतीजा  निकाल  लिया  है  कि
 मंत्रालय  केवल  इनपागे  ंनिक  मैम्यो्स  पर  ही
 प्राधारित  है  ?  किसो  ने  केहा  कि  सिंचाई  को
 व्यवस्था  प्रधिक  हं।तो  चाहिये,  मैं  इस  सम्बन्ध
 में  यही  कहना  चाहता  हूं

 कली  सुरेखपाल  सिह  :  उनका  इस्तेमाल
 हो  रहा  है,  लेकिन  सिंचाई  नहीं  करते  हैं,  इस
 वजह  से  खाद  बेकार  जा  रही  है।  (व्यकघान  )

 एक  भसाननीय  सदस्य  :  हमारा  मतलब
 यह  नहीं  है  कि  वह  खराब  चीज़  है,  लेकिन
 उसका  जो  प्रचार  किया  जा  रहा  है,  वह
 गलत  है  ।

 Mr.  Chairman:  If  there  is  a  chorus, he  will  not  be  able  to  meet  any  point.

 श्री  ए्यामघर  मिश्र  :  मैं  कह  रहा  था  कि
 सिंचाई  पर  मंत्रालय  का  उतना  ही  ज़ोर  है,
 जितना  कि  भौर  इनपुट्स  पर  है।  यदि  मैं
 माइनर  इरिगेशन  श्रौर  मेजर  इरिगेशन  की
 संख्या  भाप  के  सामने  दूं  तो  मुझे  पूरा  विश्वास
 हैँ  कि  भाप  इस  नतीज  पर  भ्रायगे  कि  मंत्रालय
 प्रयास  कर  रहा  है  t  हां,  उतना  नहीं  जितना
 कि  वह  कर  सकता  था,  क्योंकि  पैसे  की  कमी
 है।  भाज  देश  भर  में  करीब-करीब  वैज्ञानिकों
 ने  हिंसाब  लगाया  है  कि  90  मिलियन  एकड़
 में  पानी  देने  की  क्षमता  हमारे  देश  के  थषेतों
 में  है  1

 एक  भाननीय  सदस्य  :  गलत  7

 शी  द्यामंघर  मिश्र  :  बिलकुल  सही  है  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  सिर्फ़  कागज़
 में  है  t

 शी  क््पासभघर  सिश्च  :  i90  #7  नहीं
 होता  है  ।  उस  i90  मिलियन  एकड़  में
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 [xt  श्यामधर  मिश्र]
 केवल  50-55  मिलियन  एकड़  में  पानी
 सिचाई  %  लिये  i950-5i  %  vex  fear
 गया  लेकिन  श्राज  1965-66  के  जो  श्रांकड़े
 हैं,  वे  यह  हैं  कि  करीब  90  मिलियन  एकड़
 में  आज  सिचाई  हो  रही  है।  हर  एक  मिलियन
 एकड़  को  बढ़ाने  के  लिए  करीब  साठ  करोड़
 रुपया  चार्टियि  |  इरिंगशने  और  पावर  का
 मंत्रालय  कोशिश  कर  रहा  है  ब  बड़े  डेम
 बनाने  का  और  उसने  44  मिलियन  एकड़
 का  काम  भपने  हाथ  में  ले  रखा  है  t  उस  में  से
 करीब  7-18  मिलियन  एकड़  का  भ्रभी  तक
 हुआ  है  भ्रौर  बाकी  के  लिए  भ्राशा  की  जाती  है
 कि  चौथी  योजना  ओर  पांचवीं  योजना  में
 पूरा  होगा  ।  मेरे  पास  श्रांकड़े  हैं  प्रौर  उनको
 मै  आपके  सामने  रखना  चाहता  हूं।
 इस  मंत्रालय  ने  जो  योजना  हाथ  में  ली
 है  उससे  झाशा  की  जाती  है  कि  करीब  60
 श्लियन  एकड़  में  इरिंगेशन  हो  जायेगा  केवल

 माइनर  दरिगेशन  से  970—7  में  ।  प्राज  वह
 50  है  ।  इसका  मतलब  यह  हूँ  कि  दस  की

 नेट  एडीशन  हो  जायेगी,  ग्रास  नहों  ।  मैं
 भाप  को  यह  भी  बतलाना  चाट्ता  हूं  कि  इन
 पिछले  पंद्रह  सालों  में,  तीन  योजलाप्रों  में
 हम  ने  बड़ी,  छोटी  श्रौर  मध्यम  दर्ज  की  सिंचाई
 योजनाओं  पर  करीब  2000  करोड़  खर्च
 किया  हैं  भब  केवल  चौथी  योजना  में  तीनों
 को  मिला  कर  पंद्रटद  सा  करोड़  रुपया  खर्च
 करने  वाले  हैं

 Shri  Nath  Pai  (Rajapur):  Who  dis-
 Putes  that?  You  have  reached  your
 monetary  targets.  I  accept  that,  The
 confusion  is  about  the  physical  targets
 and  their  achievement.

 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  I  am  giv-
 ing  only  the  physical  targets;  I  am
 not  giving  the  monetary  targets.  If
 the  hon.  Member  has  not  listened,  78
 is  not  my  fault.

 Shri  Nath  Pad:  I  gm  Jiatening.
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 ओमती  तारकेश्वरी  सिन्हा  (बाढ़)  :
 जितना  रुपया  लग्या  है  उसके  प्रनुपात  में
 पानी  कितना  पहुंचा  है,  कितने  पानी  का
 उपयोग  हुआ्ला  है  ?  पचास  मिलियन  में  भाष
 कह  रहे  हैं  t  वह  नहीं  हुआ  हूँ  1  उत्तर  प्रदेश
 का  ही  श्राप  बता  दीजिये  ।

 श्री  श्यामघर  मिश्र  :
 भी  में  बता  सकता  हूं  ।

 उत्तर  प्रदेश  का

 क्री  विश्वाम  प्रसाद  (लालगंज)  :  आप
 इतने  आंकड़े  दे  रहे  हैं  इन  से  क्या  फायदा  है।
 कब  तक  झाप  इस  खाद्य  समस्या  को  हल  कर
 लेंगे,  इसको  आप  बतायें  |  कब  जा  कर  झाप  को
 दूसरे  देशों  से  खाद्यान्नों  के  लिए  भीख  नहीं
 मांगनी  पड़ेगी  ?

 श्री  न०  प्र०  यादव  :  (सीतामढ़ी)
 जो  कुछ  श्राप  बोल  रहे  हैं  उस  में  से  काफी  कुछ
 इन  चार  बुकलैट्स  में  दिया  गया  है  जोकि
 आप  की  तरफ  से  माननीय  सदस्यों  में  वितारित
 की  गई  हैं  ।  हमें  भी  थोड़ा  सा  समय  मिलना
 चाहिये  ताकि  हम  भी  भपने  विचार  आप  के
 सामने  रख  सकें  t

 क्री  ध्यामधर  मिश्र  :  श्राप  को  भी  समय
 मिलेगा

 मैं  यह  कह  रहा  था  कि  जहां  तक  यूटि-
 लाइजेशन  का  सम्बन्ध  है,  पानी  का  जितना
 पोटेंशल  त्रियेट  हुआ  है,  उस  में  से  यूटिलाइजेशन
 की  संख्या  75  परसेंट  के  करीब  भाई  हैं
 इस  साल

 क्रो  नाथ  पाई:  नहीं  ।

 श्री  ध्यामधर  मिश्र  :  झगर  प्रापको
 सन्देह  है  तो  इरिंगेशन  भौर  पावर  मंत्रालय  से
 सवाल  करके  यह  जानकारी  हासिल  कर  सकते
 हैं  t  हमारी  इत्तिला  यह  है  कि  भ्रस्सी  परसेंट  के
 करीब  वाटर  का  घटिलाइजेशन  हुभा  है
 इरिगेशन  के  माचले  में  हम  कोशिश  यह  कर  रहे
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 हैं  कि  भगले  चार  पांच  बरसों  में  अ्रंडरग्राउंड
 वाटर  के  यूटिलाइजेशन  के  लिए  करीब
 सात  लाख  पम्पिंग  सैट  लगाये  जायें  शौर
 इस  साल  यानी  1966-67  में एक  लाख
 ऊपर  पम्पिग  सैट  ग्राउंड  वाटर  से  हम  उठाने
 की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  टैक्‍स  के  लिए  भी
 रुपया  रखा  गया  हैं  और  बैल्ज़  के  लिए  भी
 रखा  गया  है  ।  लेकिन  मैं  फिगर  देना  नहीं
 चाहता  हूं  1

 मैन्योज  के  बारे  में  भ्रब  में  कुछ  कहना
 चाहता  हूं  ।  यह  जो  कहा  जाता  हूँ  कि  इन-
 झार्गोनिक  मैन्योख  मंगा  रहे  हैं  या  इस्तेमाल
 कर  रहे  हैं,  यह  बात  ठीक  नहीं  है  ।  भागेंनिक
 अन्यो्ँ  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  ग्रीन  मैन्योर  शौर  रूरल  कम्पोस्ट  इन
 दोनों  को  मिला  कर  सन्‌  1966-67  में
 करीब  डेढ़  सौ  मिलियन  टन  हमारे  पास  खाद
 होगी  t  लेकिन  खेद  की  बात  यह  है  कि  जब
 झार्गेनिक  मैन्योजं  की  बात  होती  है  तो  जब  सौ
 टन  श्रार्गे  निक  मैन्योर  होती  है  तो  शायद  प्राधा
 और  एक  परसेंट  उस  में  नाइट्रोजन  होती  है,  एक
 परसेंट  उस  में  न्यूट्रिशन  वैल्यू  होती  हैँ  फील्ड्ज़
 के  लिए  धौर  जो  हमारी  इनश्रार्गेनिक  फर्टि-
 खाइज़र  है  उस  में  करीब  20  या  22  परसेंट
 होती  है  ।  इस  वास्ते  कोशिश  यह  हम  कर
 रहे  हैं  कि  दोनों  को  बैलेंस  करें  और  दोनों  को
 बैलेंस  करके  हम  उत्पादन  करें  ।

 कृषि  के  सम्बन्ध  में  में  एक  बात  कहना
 चाहता  हूं  ।  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  हैँ  कि
 अफसोस  की  बात  है  कि  गल्ला  मंगाया  जाता
 है  ।  यह  सही  बात  है

 Mr.  Chairman:  I  think  the  hon.
 Deputy  Minister  will  conclude  at
 4pm.  He  may  leave  the  major
 things  to  his  senior  colleague.

 Gari  Shyam  Dhar  Misra;  I  am  leav-
 img  all  majer  things  to  the  senior
 ‘Minister.
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 में  यह  कह  रहा  था  कि  गल्‍ला  बाहर  से
 मंगाने  की  बात  कही  जाती  है  ।  यह  सही
 बात  है  t  करीब  600  या  700  करोड़
 का  गल्‍ला  विदेशों  &  i0-5  ae  में  मंगाया
 गया  है।  लेकिन  श्राप  एक  बात  को  एप्रिशिएट
 करें  ।  हर  साल  हमें  करीब  पांच  सौ  करोड़
 रुपये  का  फारेन  एक्सचेंज  एपग्रिकलचरल
 सक्‍्टर  से  मिलता  है,  इतना  हम  प्रने  करते  हैं  ।
 दस-पंद्रह  बरस  में  करीब  हम  ने  पांच  हज़ार
 करोड़  रुपये  का  फारेन  एक्सचेंज  एग्रिकलचरल
 सक्‍्टर  से  प्रने  किया  है  साथ  ही  साथ
 हमारे  इंडस्ट्रियल  सैन्टर  ने  सालाना  करीब
 बारह  सो  से  लेकर  चौदह  सो  करोड़  रुपये  का
 एग्रिकलचरल  प्रोडक्ट  लगाया  ।  इस  तरह  से
 यह  साफ  हो  जाता  है  कि  झाज  इंडस्ट्रियल
 सैक्टर  बहुत  कुछ  हमारे  एप्रिकलचरल  सैक्टर
 पर  मुनहसर  है  I  इस  में  कोई  शक  नहीं  है  कि
 हमें  पेदावार  बढ़ानी  चाहिये  ।  कैश  क्राप्स
 का  भी  उत्पादन  बढ़ाना  है।  उस  सम्बन्ध  में
 हाई  यील्डिग  वैराइटीज़  का  प्रोग्राम  है  ।
 मंत्री  महोदय  उसकी  चर्चा  करेंगे,  में  कुछ
 कहना  नहीं  चाहता  हूं  t

 माननीय  सदस्यों  ने  इम्प्लेमेंट्स  की  बात
 भी  कही  है  |  यह  कहा  गया  है  कि  ट्रेक्टर  नहीं
 मंगाये  जाते  हैं  ।  यह  सही  है  कि  ट्रेक्टर्ज  की
 हमारे  यहां  दिक्कत  है  ।  कुछ  फैक्ट्रीज़  कायम
 हुई  हैं,  कुछ  उत्पादन  हुप्रा  है  लेकिन  उतना
 नहीं  हुमा  है  जितना  होना  चाहिये  ।  हिसाब
 लगाया  गया  है  कि  दस-ग्यारह  हज़ार  ट्रेक्टर्जे
 होंगे  लेकिन  भप्रावश्यकता  बीस  हज़ार  की
 होगी

 श्रीमती  जयाबेन  शा&्‌  (प्रमरेली)  :
 जो  बेकार  पड़े  हुए  हैं  ?

 एक  भाननीय  सदस्य  :  तीस  हज़ार  t

 झी  द्यामघर  मिश्र  :  यह  सही  हूँ  कि  बहुत
 से  बेकार  पड़े  हुए  हैं।  पिछले  साल  8  साख  के
 स्पेयर  पार्ट्स  हम  ने  मंगाने  की  भाज्ञा  दी  थी।
 स्पेयर  पार्ट्स  मंगा  कर  ट्रेक्टर्ड  को  ठीक  कराने
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 [श्री  श्मामधर  मिश्र]
 की  हम  ने  व्यवस्था  की  थी  हम  विचार
 कर  रहे  हैं  कि  इन  ट्रेक्टर्ज  को  ठीक  करने  के
 लिए  जितना  रुपया  स्पेयर  पार्ट्स  के  लिए
 हो  सके,  दिया  जाये।

 ‘AKST  brs.
 [Mr.  Depury-Speaker  in  the  Chair]

 इन  शब्दों  के  साथ  में  कहना  चाहता  हू
 कि  कोभश्रोप्रेटिव्ज़  के  ज़रिये,  एरिया  प्रोग्राम  के
 ज़रिये  श्रौर  इस  एक्सपोर्ट  के  ज़रिये  जो  कुछ
 हो  रहा  है,  यह  सही  हूँ  कि  भ्रावश्यकताओं  से
 कम  हो  रहा  है  a  लेकिन  इसकी  वजह  यह  है
 कि  साधनों  की  कमी  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि
 पांच  बरस  में  जितना  पानी  हो  सके  इस्तेमाल
 करें  और  पैदावार  बढ़ायें  ।  लेकिन  उसकी
 एक  सीमा  है  ।  हमारे  पास  उतना  धन
 नहीं  है  ।  हिसाब  लगाया  गया  है  कि  जितना
 पानी  हमारे  देश  में  नदियों  में  है  श्र  श्रंडर
 राउंड  है  उसको  भ्रगर  यूटिलाइज़  करना  हैँ  तो
 उसका  प्रोग्राम  बना  था  श्रौर  में  श्राप  को
 पत्तलाना  चाहता  हूं  कि  श्रभी  भी  जो  काम

 बचा.  ह्भा  है  उसको  पूरा  करने  के  लिए
 पांच  हज़ार  करोड़  रुपया  चाहिये  ।  उतना  पैसा
 नहीं  है  ।  दस-पंद्रह  बरस  लगेंगे  ।  लेकिन
 एमफेसिस  इस  पर  दिया  जा  रहा  है  ।  जोर
 इस  पर  हम  दे  रहे  हैं  ।  कैश  क्राप्स  भी  पैदा
 करें  शौर  खाशधान्न  भी  हम  पैदा  करें  ।  हमारी
 इकोनोमी  के  लिए  ये  दोनों  जरूरी  हैं  ॥  प्रति
 एकड़  यील्ड  हमारी  बढ़े,  इसके  लिए  हम  लोग
 प्रयास  कर  रहे  हैं  t

 श्री  तु०  राम  (सोनवरसा)  :  जो  भागे
 बैठते  हैं  3तको  झ्राप  बुलाते  जा  रहे  हैं,  हमारी
 तरफ  आझाप  देखते  भी  नहीं  हैं  ।  हम  भी  बोलने
 के  लिए  श्राये  हैं,  सिफं  बैठने  के  लिए  नहीं
 झाये  हैं।  जरूर  बोलूंगा  ।

 भी  हुकस  चन्द  कछवाय  :  भाप  क्‍यों
 चिल्लाते  हैं  ।  कांग्रेस  छोड़  दो,  हम  भाप  को
 झमय  देते  हैं  बोलने  के  लिए  । कांग्रेस  वाले
 धाप  को  बोलने  नहीं  देंगे  ।
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 श्रोमतो  तारकेइवरों  सिन्हा:  ये  भ्रपनी
 पार्टी  का  समय  ले  रहे  हैं  ।  श्राप  को  क्‍या
 एतराज़  हैं  ?

 Shri  Nath  Pai:  May  I  begin  now?
 Has  my:  hon.  friend  concluded  his
 challenge?

 The  way  the  crisis  has  burst  on  this
 country  this  year  in  all  its  tragic
 dimensions  shows  the  colossal  failure
 of  the  food  and  agricultural  policies  of
 the  Government  for  the  past  8  years.
 This  is  a  problem  which  has  not  come
 all  of  a  sudden.  This  problem  has
 been  with  us  since  1943,  I  am  quite
 sure  that  Shri  C.  Subramaniam  knows
 that  the  first  inquiry  committee  to
 examine  this  problem  and  to  find  out
 if  any  remedies  exist  and  if  so,  how
 to  apply  them,  was  appointed  by  the
 then  Viceroy  of  India  in  1943.

 6  hrs.

 What  the  problem  is  is  known.  What
 its  nature  is  is  known.  What  its
 dimensions  are  are  known.  The  re-
 medy  is  known.  Why  do  we  fail
 then?  How  is  it  that  every  third  or
 second  year  the  problem  visits  us  with
 all  its  tragic  connotations  and  the  tra-
 gic  intonations  which  it  brings  along
 with  it.

 In  the  first  place,  can  we  put  this
 problem  in  a  better  way  than  a  recent
 summary  which  has  been  given  in  just
 less  than  five  lines  by  Prof.  Lindblom?
 The  article  from  which  I  am  quoting
 is  in  the  latest  issue  of  Foreign  Affairs.
 I  hope  there  are  many  in  their  party
 who  will  care  to  read  something  apart
 from  their  own  speeches.  Prof.  Lind-
 blom  gives  a  summary  of  what  is
 wrong  with  our  agriculture.

 “We  know  why  the  grain  was  not
 more.  Poor  seeds.  Exhausted  soil
 Little  mechanisation.  Crude  tools.
 Primitive  ploughs  and  bullocks  too
 weak  to  pull  heavier  ones.  Untrein-
 ed  farmers.  Little  capital  invest-
 ment  in  the  land.  Low  repute  of
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 manual  labour.  Caste  rules  that
 block  imovation.  Traditionalism,
 Ignorance.  Inefficiency.  Insecurity.
 Corruption.  Apathy”.

 This  is  the  list  of  what  is  wrong  with
 agriculture  in  India.  We  know  it  all
 these  years.  We  did  not  need  a  foreign
 expert,  a  professor,  to  come  and  tell
 us  about  this.

 None-the-less  the  problem  comes.
 Why  does  it  come?  One  reason  is
 this—I  would  like  Shri  Subramaniam
 to  contemplate  about  it  very  seriously.
 He  brought,  we  thought,  a  new  dynam-
 igm,  a  new  understanding,  when  he
 took  over  the  portfolio.  We  have  not
 still  given  up  completely  that  he  may
 succeed  where  many  of  his  colleagues
 and  predecessors  have  failed.  I  would
 ask  him,  is  not  the  main  cause  this  that
 in  spite  of  8  years—this  reference  to
 8  years  appears  often;  I  know  it  is
 a  hackneyed  phrase,  and  I  am  not  in
 love  with  any  cliche,  revolutionary  or
 bourgeois,  but  we  have  to  use  this
 phrase  because  the  problem  has  been
 with  us  all  these  years......

 Shri  C.  Subramaniam:  Every  year
 the  number  increases.

 Shri  Nath  Pai:  Every  year  the
 dimensions  of  it,  instead  of  diminish-
 ing,  get  expanded.  In  spite  of  these
 38  years,  why  does  it  happen?  One
 reason  is  that  in  spite  of  their  long  co-
 habitation  with  this  problem,  they
 have  not  mastered  it,  they  have  not
 understood  it.  There  is  a  drift  about
 the  policy  of  Government.  The  Gov-
 ernment  remain  vacillating  from  policy
 to  policy.

 One  single  example.  In  947  what
 did  we  find?  We  were  having  con-
 trols.  But  suddenly  controls  were
 withdrawn  in  spite  of  the  warning  of
 two  eminent  economists  who  were  then
 managing  the  Commodities.  Prices
 Board—I  mean  Shri  Gorwala  and  Prof.
 Gadgil.  Prices  shot  up.  We  introduc-
 ed  controls.  As  soon  as  controls  are
 introduced  and  things  become  all  right
 we  forget  that  it  is  a  major  problem
 of  the  country  and  there  are  no  easy
 solutions  to  it.  It  is  a  hand-to-mouth
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 policy  that  the  Government  try  to
 evolve.  It  is  something  like  this:  once
 the  house  is  on  fire  they  begin  to  look
 for  the  implements  to  put  it  out.  But
 once  the  fire  is  put  out,  they  do  not
 bother  if  it  was  really  put  out  or  it
 was  only  a  semblance  of  the  fire  be-
 ing  put  out.  This  is  what  keeps
 happening  again  and  again.

 The  second  deception  is  this,  They
 Set  up  targets  estimating  the  demand
 in  the  country  taking  into  the  conside-
 ration  the  growth  of  population,  and
 having  done  so,  Government  and  their
 advisers,  in  a  facile  manner,  persuade
 themselves  that  everything  that  could
 be  done  has  been  done,  because  they
 have  set  up  the  targets.  Now,  setting
 up  a  target  is  not  achieving  it.  They
 set  targets  for  every  five  year  plan.
 But  the  targets  are  not  hit.  So  at  the
 end  of  the  five  year  plan,  he  or  his
 predecessor  has  been  faced  with  a  defi-
 cit.

 It  is  no  use  saying  that  the  problem
 is  solved  because  in  terms  of  targets,
 in  terms  of  goals,  in  terms  of  objectives
 and  aims  the  problem  has  been  asses-
 sed-  and  estimated.  They  have  deve-
 loped  a  capacity  for  deceiving  them-
 selves  and  misleading  the  countrv  by
 saying  that  since  the  targets  have  been
 set—whatever  may  be  happening  with
 regard  to  implementation—the  pro-
 blem  is  solved,  once  the  targets  are
 formulated.  This  is  in  snite  of  the
 fact  that  in  every  Plan,  there  is  a  fai-
 jure  of  8—26  per  cent  in  achievement

 How  one  feels  a  little  embarrassed,
 if  not  a  little  hurt,  when  in  959  a
 Ford  Foundation  Expert  Committee  put
 it  In  these  words.  I  do  not  like  quot-
 ing  foreign  authorities,  but  here  it  is,
 there  is  a  special  embarrassment  in
 this  finding.

 “Te  foodgrains  production  increases
 no  faster”—  it  is  always  inadequate—

 “then  the  present  trend  indicates
 that  the  gap  between  supply  and
 demand  in  965  and  966  will  be
 about  28  million  tons.  A  third
 plan  target  of  0  million  tons  must
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 {Shri  Nath  Pai]
 be  reached  if  the  country  is  to  go
 forward.  In  fact,  greatly  accele-
 rated  food  production  is  necessary
 to  prevent  hunger  and  possibly,
 civil  disturbance”.

 A  clear  warning  was  given  by  a  team
 of  foreign  experts  about  what  will  be
 precisely  happening  in  965  and  1966.
 We  see  every  word  proving  true.  The
 exact  amount  of  the  deficit  that  was
 then  apprehended  has  come  to  be  true.
 It  is  exactly  what  they  anticipated.
 After  all,  they  were  not  Indians.  With
 this  king  of  failure,  the  tragic  events
 which  country  witnessed  in  Kerala  and
 in  Bengal  would  be  ineitable.  There
 may  be  mischief;  there  may  be  a  ten-
 dency  to  exploit  the  situation  some-
 where,  but  the  basic  fact,  the  basic
 failure,  cannot  be  wished  away  with
 or  explained  away  easily.

 The  other  reason  is  this.  This  is
 something  very  disturbing.  In  spite
 of  the  talk  we  hear,  there  is  a  dange-
 rous  weakening  of  the  authority  of  the
 Centre.  The  Centre  today  is  not  in  a
 position  to  discipline  the  provincial
 satraps,  the  so-called  Chief  Ministers
 who  have  come  to  be  the  pillars  and
 props  of  the  Government.  You  believe
 in  a  single  authority,  but  you  are  not
 able  to  enforce  your  mandate.  You
 have  to  take  into  consideration  the
 prejudices  ang  parochial  interests  of
 those  who  are  the  props  of  the  Gov-
 ernment.  This  is  a  danger  not  only  on
 the  food  front  but  to  the  very  concept
 of  national  unity.  Shri  Subramaniam
 can  go  to  the  US  and  persuade  Presi-
 dent  Johnson  to  give  surplus  wheat
 to  us,  but  he  cannot  persuade  Shri
 Ram  Kishen  to  part  with  his  wheat.
 He  can  go  and  ask  Burma’s  Gen.  Ne
 Win  to  part  with  scarce  rice,  but  he
 cannot  ask  Shri  Brahmananda  Reddy
 to  give  rice  to  Maharashtra,  Gujarat  or
 Kerala.  Here  is  a  failure  writ  lerge
 in  the  gradual  weakening  of  the  autho-
 rity  of  the  Centre.

 This  is  a  political  matter  which  is
 overflowing  into  the  economic  field.  I
 know  that  Shri  Subramaniam  had
 evolved  correct  policies.  I  know  that

 APRIL  20,  966  D.  G.  1966-67  32072

 he  could  see  the  dangers  and  he  was
 trying  to  face  the  situation  and  meet
 it.  But  then  came  the  politician  in
 him.  As  an  experienced  administra-
 tor,  he  knew  the  remedy,  but  the  tact-
 ful  politician  in  him—what  could
 he  do.  He,  of  course,  had  to  carry  his
 provincial  colleagues,  who  are  the  real
 prop  of  this  Government,  with  him.
 But  I  warn  him:  so  long  as  we  do  not
 do  this,  the  food  problem  will  not  be
 solved.

 Way  do  we  ask  for  scutting  of  the
 zones?  We  know  the  dangers.  Is  this
 not  one  single  Union  to  be  treated  as
 such?  What  happens  today?  It  is
 sabotaging,  it  is  undermining,  it  is
 dynamiting,  the  concept  of  national
 unity.  Yesterday  he  replied  to  my
 simple  question  that  it  was  in  the  wake
 of  the  holocaust  in  Calcutta  that  he
 had  increased  the  ration  in  Calcutta,
 making  it  higher  than  anywhere  else
 in  the  country.  What  is  the  implica-
 tion  of  it?  That  is  only  under  coercion
 that  they  will  act  and  come  on  the
 right  path,  that  there  is  a  premium
 placed  on  violence  in  this  country.

 Shri  C,  Subramaniam:  I  did  not  say
 that  the  increased  quantum  of  ration
 in  Calcutta  is  higher  than  anywhere
 else.  I  said  the  availability  in  Bengal,
 taking  into  account  the  internal  pro-
 duction  and  what  has  been  supplied
 from  outside,  is  more.  That  does  not
 mean  that  the  distribution  of  ration  in
 Calcutta  is  more.  As  a  matter  of
 fact,  it  is  the  same  ration  as  anywhtre
 else,

 Shri  Nath  Pai:  I  would  like  to  say
 that  the  per  head  availability  of  rice  in
 Calcutta,  as  claimed  by  the  West  Ben-
 gal  Government  is  higher  today  than
 anywhere  else.  I¢  it  is  a  minor  point,
 the  basic  point  remains,  thet  you  rusb
 and  do  things  in  the  wake  of  this  holo
 caust.

 I  would  like  them  to  see  how  acute
 is  the  problem  today.  I  know  there  is
 a  growing  self-complacency  which
 alarms  me.  Once  the  problem  tends
 to  become  a little  easier,  we  are  likety
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 to  slither  back  into  the  old  habit  of
 self-complacency.  Shri  Subramaniam,
 @  shrewed  and  clever  man,  has  been
 having  a  little  quibbling  and  hair-
 splitting.  Of  course,  he  will  accuse  me
 of  that.

 I  do  not  take  any  delight  or  joy
 in  bringing  figures  and  facts  and  pic-
 tures  of  Indians  starving  of  death.  I
 avoid  it  because  that  is  not  your
 failure;  as  a  fellow-Indian  it  is  my
 failure  and  |  feel  hurt  by  it.  But  can
 I  turn  my  back  on  his  juggling  of  the
 words  starvation  and  malnutrition?
 What  is  the  crude  fact?

 Here  is  a  UNICEF  report  about  it.
 I  am  quoting  from  Mr,  Donald  K.
 Farrs,  the  expert  from  UNICEF,  a
 Canadian  national  who  has_  retired
 after  working  for  UNICEF  programmes
 of  applied  nutrition  in  India  since  1960.
 He  says  that  the  death  rate  in  India
 this  year  would  be  higher  than  nor-
 mal  on  account  of  famine  conditions
 and  resultant  malnutrition,  particular-
 ly  in  badly  affected  areas.  He  has
 talked  of  political  reasons.  He  is  an
 expert,  he  is  not  a  political  agitator,
 he  is  not  left,  right  or  even  of  the
 centre.  He  was  he.e,  this  is  what  he
 has  said.

 I  should  not  refer  to  consitituency
 matters  in  Parliament,  I  usually  avoid
 it,  I  think  the  proper  course  is  to  tour,
 but  I  come  from  an  area  which  lives
 on  rice,  and  I  saw  the  pathetic  condi-
 tions  only  a  fortnight  back,  and  I  had
 no  reply  to  a  widow  coming  and  asking
 me  with  tears  in  her  eyes  this  question.
 I  do  not  want  that  a  impression  should
 get  round  that  you  will  néWer  get
 eriough  rice  even  fhough  you  are  habi-
 tuated  to  rice  unless  you  are  going
 into  the  holocaust  of  burning  stations
 and  all  that.  Is  that  what  you  want?
 You  give  in  another  tate  44  kilos,
 but’  here  people  as  much  habituated
 to  rice  as  the  Kerala  people  or  West
 Bengal  people  are  condemned  to  a
 ration  of  13/4  kilos  per  month.  I  am
 talking  of  Ratnagiri.

 Ttie  woman  said  to  me:  “T  have  five
 Mmiutlis  to  feed.  I  am  a  widow,  I
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 have  three  children  ang  an  old  mother.
 I  get  from  Bombay  from  my  son  who
 works  in  a  factory  Rs.  8  per  month.”
 This  is  the  problem  which  needs  to  be
 answered  today,  tomorrow,  by  me,  by
 you,  by  all  of  us.  And  there  are  tens
 of  thousands  of  them.

 What  are  We  going  to  do  for  them?
 The  problem,  therefore  is  not  as  sim-
 ple  as  the  Government  is  pretending.

 Here  is  the  simple  thing  that  has
 been  happening.  You  were  giving
 your  figures.  I  will  be  telling  some-
 thing  to  you  what  the  experts  say-about
 our  targets  in  irrigation,  and  what  the
 truth  is  about  irrigation.  These  are
 Government  figures.  The  revised  con-
 ception  for  the  third  plan  was  200
 million  tons.  Actual  achievement,  last
 year’s  best,  was  88  million  tons,  This
 year  it  is  75  million  tons  o~  thereabout.
 The  same  thing  about  cotton,  the  same
 thing  about  oil  seeds.

 Some  failures  I  understand  are  not
 within  our  contro],  but  some  things
 can  be  done  ang  are  not  done.  I  will
 take  a  very  simple  example.  Five
 different  committees  or  six  have  gone
 into  the  issue  of  sufficient  storage
 capacity.  The  Institute  at  Mysore  told
 the  country  the  shocking  statistics  that
 as  much  as  I]  per  cent,  some  say  a8
 much  as  25  per  cent,  of  the  foodgrains
 are  destroyed  by  rodents  in  this  coun-
 try.  I  do  not  know  the  exact  figure.

 Dr.  L.  M.  Singhvi  (Jodhpur):
 Twenty  per  cent.

 Shri  Nath  Pai;  Twenty  or  ‘15,  it  is
 a  sizable  segment.

 Shri  K.  D.  Malaviya  (Basti):  One
 estimate  is  20  per  cent.

 Shri  Nath  Pai:  That  is  what  I  am
 saying.  Nobody  knows  the  exact
 figures,  they  are  not  scientifically
 assessed.  So,  I  will  not  be  dogmatic
 about  this  figure.  But  I  would  say
 that  that  shows  the  imperative  neces-
 sity  of  controlling  the  rodent  popula-
 tion  and  secondly  increasing  storage
 capacity.
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 [Shri  Nath  Pai]
 Please  listen  to  this  list  of  respect-

 able  committees  which  demanded  time
 and  again,  recommended  that  the  re-
 quistite  capacityy  be  created  in  the
 country.  From  943  to  964  there  have
 been  as  many  as  8  committees.  Some
 of  them  are:  The  Foodgrains  Poliey
 Committee,  the  Famine  Enquiry  Com-
 mission,  the  Agricultural  Prices  Sub-
 committee,  the  Foodgrains  Policy  Com-
 mittee,  1948,  Government  of  India  deci-
 sion  on  Foodgrains  Enquiry  Committee.
 I  am  stopping  because  of  paucity  of

 minnie
 ‘ll  these  recommended  the

 mini  storage  capacity  that  must  be
 built  in  this  country  by  the  Govern-
 ment  to  hold  these  grains.  And  what
 happened?

 The  minimum  would  have  been  5
 million  tons  of  silos  to  be  built,  store-
 houses  and  warehouses  to  be  built.
 This  was  something  which  did  not  re-
 quire  priority  from  anywhere  else  ex-
 cept  determination,  it  is  the  singular
 Tight  of  anybody  to  decide  and  deter-
 minedly  follow  it.

 You  showed  great  determination
 about  a  cause  you  believed  in.
 Mr.  Subramaniam  resigned  on  an
 issue,  about  a  cause  which  was  dear  to
 him.  He  proved  that  he  was  a  great
 Tamilian.  How  much  better  if  you
 had  shown  the  same_  determination,
 that  either  you  solve  this  problem  or
 go  out,  not  in  the  theatrical  manner  of
 some  that  your  colleagues  have  done,
 but  in  a  serious  manner.  The  food
 problem  of  India  can  be  mastered,
 solved.  Other  countries  in  the  twen-
 tieth  century  have  done  it.  I  shall  just
 briefly  bring  to  his  notice  George
 Harrar’s  book,  before  I  ask  a  question.
 He  should  look  into  that  book  Strug-
 gle  for  the  Conquest  of  Hunger.  And
 what  has  he  to  say?  He  says:

 “The  simple  truth  is  that  we
 know  enough  today—now—to
 transform  the  food  production  of
 the  world.  So  far  as_  scientific
 knowledge  is  concerned,  there  is
 no  longer  any  excuse  for  human
 starvation.”
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 And  he  points  out:

 “Twenty  years  ago  Mexico’s  20
 million  people  averaged  1,700  calo-
 ries  a  day.  Today  Mexico’s  37
 million  people  average  2,000  calo-
 ries  and  they  have  a  varied  diet.”

 The  population  has  almost  been
 doubled,  but  the  ration  has  not  been
 cut.  Their  consumption  standards  also
 have  expanded  to  the  percentage  of
 about  70,  a  respectable  figure,  by  the
 uSe  of  new  technology.  You  know  the
 inputs,  better  seeds,  better  implements,
 better  fertilisers,  better  credit,  better
 marketing  facilities—the  remedies  are
 known.  Why  do  we  keep  then  failing,
 and  what  are  the  likely  consequences
 of  this  continued  failure?

 You  tried  and  made  a  big  effort,  I
 am  glad  and  I  must  congratulate  you
 on  the  courage  you  showed.  Having
 been  confronted  with  the  failure  of
 agricultural  and  food  policies  over  a
 periog  of  time,  which  was  not  your
 failure,  you  were  not  restrained  by
 dogmas.  Foodgrains  had  to  be  im-
 ported.  If  we  could  get  them  from
 neighbouring  countries,  good;  if  not,
 from  wherever  that  was  available.
 You  were  not  browbeaten,  I  think  you
 showed  courage  in  that.  But  that  is
 not  going  to  be  the  final  solution.
 Even  the  Americans  are  getting  wary
 of  selling  India  foodgrains.  Mr.
 Brown,  in  his  confidential  report  to
 the  President  of  the  United  States  of
 America,  warned  the  President,  the
 Senate  and  the  people  of  America,  and
 the  people  of  India,  that  we  could  not
 continwfly  go  on  depending  on  the
 availability  of  surplus  foodgrains  from
 the  American  granaries.  Their  popu-
 lation  is  increasing,  and  they  may
 need  it.  He  has  computed  that  20  per
 cent  of  American  surplus  production  is
 being  consumed  by  India  alone,  and
 they  may  not  be  able  to  oblige  India
 like  that  in  future,

 I  would  like  to  ask  Mr.  Subramaniam
 about  this.  These  are  failure  of  policy.
 We  know,  I  need  not  repeat,  the  cause;
 we  know  the  remedy.  We  have  the
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 talent,  we  have  even  the  administra-
 tive  capacity,  though  the  failure  of
 the  administration  has  been  miserable.
 We  lack  the  continued  exercise  of  will,
 determination,  discipline  in  tackling
 this  problem.

 You  appointed  the  Food  Corporation,
 but  why  did  Mr.  Pai  resign?  Very
 simple.  You  brought  in  a  brilliant
 young  man.  I  am  not  saying  this  be-
 cause  he  is  my  name  sake.  I  do  not
 know  the  a,  b,  c  about  him.  He  is
 from  another  State,  I  believe.  He  is
 from  Madras.

 Shri  C.  Subramaniam:  He  is  from
 Mysore.

 Shri  Nath  Pai:  I  am  from  Konkan.

 Shri  C.  Subramaniam:  He  also  be-
 longs  to  Konkan.

 Shri  Nath  Pal:  Many  good  men
 come  from  that  area.  We  are  a  deficit
 area  in  terms  of  foodgrains,  but  not  in
 producing  goog  Indians.  I  know  that.
 We  have  a  plethora  of  them.

 The  reason  given  was  that  the  Food
 Corporation  was  not  allowed  to  func-
 tion  as  it  wanted  to,  independent  of
 the  Chief  Ministers;  the  Food  Corpo-
 ration  could  not  go  ard  buy  whers  it
 wanted,  as  it  wanted,  when  it  wanted.
 I  think  he  will  not  contradict.  This
 was  the  main  thing.  And  today  it
 continues  too.

 Then  I  come  to  rationing.  On  a
 long-term  basis  he  should  be  prepared
 to  take  some  unpleasant  and  tempo-
 rarily  unpopular  decisions,  rationing
 in  the  bulk  of  the  urban  areas  and  the
 deficit  areas,  not  for  a  year,  nor  for
 two  years,  and  it  is  no  use  going  and
 telling  Parliament  again  and  again  that
 it  is  going  to  cost,  and  it  is  going  to
 take  time.  Were  not  8  long  years
 enough,  and  what  is  the  cost  of  the
 Bengal  Bandh  and  the  Calcutta  Bandh?
 Don’t  try  to  avoid,  don’t  try  to  shirk
 the  issues.

 Frankly  speaking,  I  require  at  least
 20  solid  minutes  to  make  my  submis-
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 sion,  because  I  have  not  touched  any
 of  the  aspects,  and  here  is  a  massive
 Ministry.  How  many  departments  are
 there  under  him?  I  am  glad  you  have
 brought  them  under  one  wing,  but  the
 results  will  have  to  be  seen.

 In  conclusion,  I  will  utter  one  warn-
 ing.  During  the  last  confrontation
 with  the  Pakistan,  we  removed  one  of
 the  canards  against  India.  The  canard
 against  us  used  to  be  that  five  Indians
 did  not  make  an  equal  of  one  Pakis-
 tani,  but  in  the  field  of  battle,  we
 proved  that  one  Indian  is  more  than
 a  match  for  anybody,  but  this  victory
 in  the  field  of  battle  will  be  whittled,
 scattered  away,  snatched  away,  des-
 troyed,  taken  away,  eroded,  will  fade
 away,  if  it  is  not  proved  in  the  factory
 and  the  fleld  where  grains  are  grown.
 So  long  as  five  Indian  farmers  are  not
 to  equal  one  American,  ore  Australian
 or  three  Russians,  the  victory  in  the
 battle  fleld  of  Punjab  will  be  a  pyrrhic
 victory.  In  the  factory  and  in  the
 fields,  it  will  have  to  be  proved.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The
 Member  should  conclude  now.

 Shri  Nath  Pai:  Mr.  Deputy-Speaker,
 this  is  the  last  serttence.  I  am  going
 to  quote,  not  a  revolutionary  for  your
 benefit  but  the  man  who  coined  the
 word  ‘pragmatic’,  the  father  of  prag-
 matie  philosophy,  Francis  Bacon.
 That  is  a  warning  for  you  and  perhaps
 for  all  of  us.  We  cannot  afford  to
 take  the  food  shortage  in  a  complacent
 manner  aS  we  take  it.  Either  the
 government  is  panicky  or  self-com-
 Placent;  it  is  never  serious,  dedicated.
 You  will  have  to  take  the  middle
 course.

 “The  matter  of  seditions  is  of
 two  kinds:  much  poverty  and
 much  discontentment.  And  if  this
 poverty  and  broken  estate  in  the
 better  sort  be  joined  with  a  want
 and  necessity  in  the  poor  people,
 the  danger  is  imminent  and  great.
 For  the  rebellions  of  the  belly  are
 the  worst.”

 hon.

 I  hope  we  have  had  enough  of  minor
 kind  of  disturbances.  Still  with  cour-
 age  and  vision  we  can  tackle  but  we



 2079  D.  G.  1966-67

 [Shri  Nath  Pai)
 will  have  to  be  ready  to  disregard  the
 pulls  and  the  pressures  of  the  provin-
 cial  catrepies.  Treat  this  country  as
 one  whole  unit;  take  the  remedy  wilh
 courage  in  hand,  untrammelled  either
 by  dogma  or  provincial  pressures.

 शो  धु०  राम:  उपाध्यक्ष  महोदय,  सबसे
 पहले  तो  मैं  ग्रापकों  ध्न्यभाद  हूं  कि  श्रापने
 मुझे  बोलने  का  भवसर  दिया.  is  are  &
 प्रन्दर  हिन्दुस्तान  एक  कृषि  प्रधाम  देश  रहते
 हुए  भी  प्रश्न  की  समस्या  का  समाधान  नहीं
 कर  सका,  यह  तकलीफ़  की  बात  है  |  आख़िर
 साख  कोशिश  करते  पर  भी  झपने  लायक
 झमाज  हम  क्‍यों  पेदा  भहीं  कर  सके,  इस  पर
 झ्रापकों  गहराई  से  देखना  होगा  कि  गलतियां
 कहां  हैं  |  पापते  देश  के  भ्रश्दर  शमाजवाद
 की  बात  जलाई  भौर  उसी  सिलसिले  में  भ्रापने
 हर  स्टेंट  में  लैंड  सीलिंग,  हव-बन्दी  करने  की
 बात  चल्तलाई  शौर  क्षमींदारी  प्रथा  को  खत्म
 किया,  ताकि  सरकार  श्योर  किसानों  के  बीच
 सीधा  सम्पर्क  हो,  हथारी  फ़ृषि  नीति  भ्रच्छी
 हो  सके,  पैदावार  बढ़  सके  ग्रौर  ज्यादा  जमीन
 बालीं  से  जो  उसकी  प्रोडक्शन  कौ  नहीं  ब्रढ़ाते
 हैं,  जमीनें  लेकर  भूमिहीनों  को  जमीने  दे
 स्क  लेकिन,  उपाध्यक्ष  महोदय,  भुझे  दुख
 के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  नीति  तो|बनाई  गई,
 पालिशी  हो  बनाई  गई,  सीलिग  तो  किया
 गया,  लैकिल  उत्त  सीलिग  के  प्रस्दर  कुछ  भी
 फीलिंग  नहीं  थी  ।  एक  बालिश्त  जमीन  भी
 भूमिहीनों  कौ  बिहार  छटेट  में  नहीं  मिली,  उस
 पर  भी  भ्रापकों  प्राश्च्य  होगा  कि  बिहार  के
 झ्रन्दर  एक  कानून  बना--बटाईदारी  का,
 यानी  जिसके  पास  श्रम  करने  कौ  शक्ति  है,
 जिसके  पास  केबल  दो-सीसन  एकड़  जमीन  है,
 लेकिस  उस  के  पांस  श्रम  शक्ति  दस  एकड़
 की  है,  बह  बटाईदारी  करके  प्रपने  जीवन  को
 अच्छे  ढंग  से  चल  सके  ।  लेकिन  इसका  नतीजा
 क्या  हुप्ना,  प्रोडक्शन  फिर  भी  नहीं  बढ़ी,
 बल्कि  गिरी  है,  लाख  कोशिश  करने  के  बाद,
 भी,  भ्राधुनिक  तरौके  से  खेती  करने  के  लिये
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 प्रोत्साहित  करने  के  बावजूद  भी  प्राज  प्रोडक्शन
 क्यों  महीं  बढ़  रही  है  ?

 मैं  एक  गांव  के  किसान  का  बच्चा  हूं
 झोर  पिछले  8  साल  से  मैंने  बहुत  से  चमत्कार
 देखे  हैं,  वही  किसान  हैं,  वही  जमीनें  देख  रहा
 हैं  जो  बचपन  में  देखी  थीं  भोर  स्वराज्य  के
 पहले  देखीं  थीं,  लेकिन  मुझे  दुश्ठ  के  साथ  कहना
 पड़  रहा  है  कि  स्वराज्य  के  बाद  डैवलपमैंट
 पर  जो  पैसा  खर्च  किया  गया,  एश्रीकह्चर  के
 लिये  जो  पैसा  खर्च  किया  गया,  किसानों  द्रौर
 गांव  वालों  को  भी  उसका  कुछ  हिस्सा  मिला
 हो,  कुछ  लाभ  पहुंचा  हो,  ऐसा  मुझे  तो  देखने
 को  नहीं  मिला  ।  बटाईदारी  कानून  का  नतीजा
 क्या  हुग्ा  ?  एक  तरफ़  तो  बटाईदारी  के  हक़
 को  मज़बूत  करने  के  लिये  एक  कानून  बनाया
 गया  बिहार  में,  लेकिन  दूसरी  तरफ़  सारे  के
 सारे  घटाईदार  लोगों  को  बेदखल  कर  दिया
 गया  श्रौर  हुकूमत  चुप  बैठी  रही  ।  श्राप  जानते
 हैं  कि  उत्तरी  बिहार  और  बिहार  के  प्रन्दर
 लोग  सिंचाई  के  लिये  नेचर  पर  डिपेण्ड  करते
 हैं,  हां,  भ्रव  कुछ  इरिगेशम  को  सुविधायें  वहां
 करने  जा  रहे  हैं,  भ्रब  प्रकृति  पर  निर्भर  नहीं
 करतला  होगा,  सिंचाई  का  प्रबन्ध  होगा,  खाद
 का  प्रयोग  करेंगे,  लेकिन  उस  किसानों  को  जो
 शमीन  पर  मेहनत  करते  थे  हटा  दिया  गया,
 बटाईदारों  को  वहां  से  हटा  दिया  गया  श्रौर  बे
 किसान  जिनमें  शक्ति  नहीं  है  कि  पूरी  खैती  कर
 सकें,  ज़मीन  पड़ी  रहती  है  लेकित  वे  बटाईदारों
 को  नहीं  देते  t  खास  कर  पिछड़े  हुए  लोग,
 हरिजन,  भूमिहीन  लोग  ही  बटाईदारी  करके
 गुषर  करते  थे,  लेकिन  उनकी  सारी  अमीनें
 छीन  ली  गईं  झोर  इस  तरह  से  भ्रापका  प्रोड-
 कशन  रुक  गया  ।

 मैं  क्‍ग्रापके  माध्यम  से  सरकार  से  कहमा
 जाहता  हूं  कि  प्राज  भूमि  नीति  में,  कृषि  नीति
 में  श्रामूल  परिध्तत  करना  होगा  ।  श्राप  भ्रगर
 चाहते  हैं  कि  प्रोडक्शन  बढ़े  तो  मेहनंतकशों  के
 हाथों  में  ज़मीन  देनी  होगी,  जो  मिट॒टी  से
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 मुहब्बत  करते  हैं  लेकिन  हिन्दुस्तान  में  ज़मीन
 भ्राज  उनकी  है  जो  मिट्टी  पर  जाने  में,  मिट्टी
 पर  काम  करने  से  नफ़रत  करते  हैं,  ती  फिर
 ऐसी  स्थिति  में  ग्राप  प्रोडबशन  बीस  चाहते  हैं  t
 श्रम  करने  की  कोशिश  किसी  के  पास  है  भौर
 जमीन  किसी  के  पास  है,  ती  कर  कैसे  उध्वादन
 बढ़ेंगा,  वह  बढ़  नहीं  सबता  है  |  इसलिये  एक
 इन्वलाबी  बदम,  क्रार्तिकारी  कदम  धर्गर
 उठाये  हुए,  कृषि  मीति  में  भ्राप  सफल  नहीं  हो
 सकते

 मुझे  तो  तकलीफ़  जब  होती  हैं  जब
 पाकिस्तान  का  एटेक  हुआ्ना,  हमला  हुभा  जौर
 पी०  एल०  480,  बह  जो  अ्रमरीका  का  हैं,
 के  सम्बन्ध  में  जब  हमारे  ६ेश  के  3.१२  रथ।  भि-
 मान  के  खिलाफ़  घालतें  चलने  लगीं  तो  हमारे
 देश  के  नेताभ्रों  मे  भ्रपील  की  कि  साग  झौर
 सब्जी  पंदा  करके  खायेंगे,  लेकिन  हम  तुम्हारे
 दबाव  में  महीं  झारमंगे,  इस  प्रकार  का  ऐलान
 किया  गधा  ।  उसके  बाद  क्या  हुमा  कि  कुछ
 एम०  पी०  लोगों  ने  श्पने  क्‍्याहंरों  में  साग-
 सब्जी  लगाई  ध्रौर  इस  तरह  से  णी  200  Fo
 महीमा  वह  बाजार  वालों  को  देते  थे,  उस
 I00  eo  महीने  का  प्रोबंचशन  ध्रपने  यहां  ही

 कर  लिया  लेकिन  इससे  तो  सभस्या  हल  होने
 बाली  नहीं  थी,  मैं  जब  धांध  में  गया  प्रो?  बहां
 जाकर  मैंने  पूछा  कि  मेता  लोगीं  ने  जो  एलान
 किया  है  कि  देश  के  ऊपर  संकटकालीन  स्थिति
 भ्रा  गई  है,  देश  की  इज्जत  झौर  ग्रावरू  खतरे
 में  है,  तो  क्या  एग्रीकल्वर  या  कृषि  श्राफिसर
 झापसे  इस  बारे  में  कुछ  कहने  के  लिये  गांव  में
 झाये  थे,  क्या  भ्रापको  साग-सब्जियों  की  कुछ
 ऐसी  फसलों  के  लिये  जो  जल्द  से  जल्द  हो
 सकती  हैं,  उनके  उगाने  के  बारे  में  क$छ  नहीं
 बतलाया,  तो  गांव  के  किसानों  ने  कहा  कि
 झ्राज  तक  कोई  भी  ग्राफिसर  गांव  में  यह  सब
 कहने  के  लिये  नहीं  पभ्राया  1  यह  हमारे  प्राइम
 मिनिस्टर  का  एलान  था,  हमारे  बड़े  बड़े
 भेताझों  का  एलान  था,  उस  प्रावाज़  से  श्रावाज़
 मिला  कर  हम  को  चलना  है,  लेकिन  उपाध्यक्ष
 महोदय,  भ्राज  देश  की  यह  स्थिति  है  कि  संकल्प
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 तो  भाप  लेते  हैं,  प्रतिज्ञा  तों  करते  हैं,  बोल  तो
 देते  हैं,  लेकिन  कथनी  श्लौर  करनी  में  कोई
 सामंजस्य  नहीं  है  t  इसलिये  चाहता  हूं  कि
 झगर  झाप  देश  की  तरबकी  करना  चाहते  हैं,
 तो  भोह  झ्रौर  माया  को  त्यागना  होगा  ।  इस
 देश  को  बनाने  के  लिये  भ्रब  त्याग  करने  की
 झ्रावश्यकता  झाई  है--नेताभ्रों  श्लौर  बड़
 लोगों  के  लिये,  तभी  श्राप  राष्ट्र  को  अचा
 सकते  हैं,  दूसरे  देश  के  मुकाबले  में  प्रपने  देश
 को  खड़ा  कर  सकते  हैं,  नहीं  तो  यहां  भूखे  मरने
 की  रिथति  पिछले  is  mei  &  wet  or  रही
 रही है.  शौर  झागे  भी 18  साल  लग  जायेंगे,
 यह  स्थिति  उसी  प्रकार  से  बनी  रहेगी  ।

 हृषि  में  प्रामूल  परिवर्तन  करके  ही  प्राप
 झनाज  को  पैदा  कर  सकते  हैं  घोर  देश  को  जो
 45  करोड़  की  प्राबादी  है  उसको  छिला
 सकते  हैं  ।  इसलिये  हमें  भ्रामूल  परिवर्तन  करने
 ही  होंगे  ।

 में  कृषि  के  बाद  भ्रब  सहकारिता  पर  झ्ाता
 हैं  |  सहकारिता  क्‍या  है  ?  श्राप  यह  देखते  हैं,
 हमारे  नेता  लोग  देखते  हैं,  प्राफिसर  लोग
 देखते  हैं  कि  कोझ्ायरेटिव  मूथमेन्ट  करके  क्‍या
 हुभा ?  जापान  ने  इतनी  तरबकी  की,
 भ्रमुक-प्रम॒क  देशों  ने  तरबकी  की,  हम  उनकी
 कापी  करते  हैं,  लेकिन  कया  कभी  यह  भी  सोचा
 कि  देश  के  प्रन्दर  इसको  चलाने  वाले  लोग  कैसे
 हैं,  कार्यकर्ता  कसे  हैं  ?  भ्राप  जानते  होंगे,
 उपाध्यक्ष  महोदय,  पंडित  जो  कहते  थे,  हमारे
 झ्राफिसर  प्रपने  को  प्राफिसर  न  कह  कर  हस
 देश  के  सेवक  कहे,  हमारे  प्रधान  मन्त्री  साहब
 तो  इस  बात  को  कह  कर  चले  गये,  लेकिन
 उनकी  भारमा  को  शान्ति  नहीं  मिलती  होगी,
 वयोंकि  ग्रभी  तक  हम  वफ़ादार  होकर  भी,
 सभ्य  नागरिक  होकर  भी,  झाफिसर  मनोव॑स्ति
 को  रखते  हैं,  किसानों  के  साथ  सेवक  के
 हिसाब  से  नहीं  मिलते  हैं,  तो  श्राज  क्‍या  हो
 रहा  है  a  क्‍या  हाल  है,  इसको  श्राप  देखें  ।
 रजिस्टर  पर  प्रापने  पांच  हजार  कोग्रप्रेटिव
 सोसाइटीज  दिखाई  हैं  ।  लेकिन  प्रसल  में  उन
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 [श्री  तु०  राम]
 में  से  कितनी  सही  भ्रथों  में  काम  कर  रही  हैं,
 जो  उद्देश्य  इस  मूबमेंट  का  है  उसको  पूरा  कर
 रही  हैं,  यह  देखना  बहुत  जरूरी  है  v  इने  गिने
 लोग  ही  इन  कोश्रोप्रेटिव्श  को  चला  रहे  हैं  ।
 आपके  पास  कार्यकर्त्ताओं  की  कमी  है  ।  श्राप
 इनको  रजिस्टर  करके  कागज़ों  पर  तो  दिखला
 देते  हैं  सकिन  यह  नहीं  देखते  हैं  कि  वे  काम  भी
 ठीक  तरह  से  कर  रही  हैं  या  नहीं  कर  रही  हैं।
 जो  इनका  उद्देश्य  है,  उसको  पूरा  भी  कर  रही
 हैं  या  नहीं  कर  रही  हैं,  जो  उसूल  है,  जो  परपज
 है,  वह  भी  हासिल  हो  रहा  है  या  नहीं  हो  रहा
 है  ।  हम  कोश्रोप्रेटिव्ज़  का  भ्रपने  देश  में  विस्तार
 करना  चाहते  हैं  ।  लेकिन  श्राप  देखें  कि  ये  काम
 भी  ठीक  ढंग  से  करें  ।  इनका  उद्देश्य  यह  होना
 चाहिये  कि  एक  समूह  मिल  कर  भ्रपनी  रोटी
 और  रोज़ी  का  इन्तज़ाम  करे,  जो  उसके  सदस्य
 हैं,  सब  के  हित  का  काम  वहां  हो  और  लोग
 कदम-व-कदम  मिला  कर  चलें  भ्रगर  आप
 चाहते  हैं  कि  ये  हमारे  देश  में  पनपें  श्ौर  श्राप
 वाकई  में  सहायता  करना  चाहते  हैं  तो  अगर
 दस  कोश्रोप्रेटिव्ज़  भी हर  प्रान्त  में  या  जिले.  में
 बन  जायें  भ्रौर  वाकई  में  जिन  के  लाभ  के  लिए  _
 बनाई  जायें  उनका  फायदा  हो  तो  कोश्रोप्रेटिव
 मूवमेंट  बड़ी  लाभदायक  सिद्ध  हो  सकती  है  1
 लेकिन  भ्राज  लोगों  की  इनके  प्रति  क्या  भावनायें
 है?  थे  समझते  हैं  कि  ये  कर्जा  दिलाने  वाली
 संस्थायें  हैं  ie यही  भावना  गांवों  के  भ्रन्दर  भी
 हैं  ।  कर्जा  लेने  में  भी  जो  कठिनाई  होती  है
 उसको  भुक्तभोगी  ही  जानता  है  इसको  या
 तो  श्राप  कोप्रोप्रेटिव  का  जो  श्रधिकारी  हैं
 उससे  पूछें  या  उसका  जो  म॑ैम्बर  है.  उससे
 पूछ  कर  देखें  ।  होता  यह  है  कि  लोगों  को  एक
 टेबल  से  दूसरे  टेबल  पर  चक्कर  काटने  पड़ते
 हैं  कर्ज  प्राप्त  करने  के  लिए  और  आखिर  में
 उनको  मिलता  हैं  श्राधा  या  एक  चौथाई  ।
 बाकी  का  बीच  में  ही  चला  जाता  है  ।  देश  में
 कुरप्शन  का  बोलबाला  है,  भ्रष्टाचार  पनप  रहा
 है  ।  इस  भ्रष्टाचार  को  भी  आपको  रोकना
 होगा  ।  साथ  ही  साथ  कोओ्रोप्रेटिव्ज़  को  भ्राप
 कागजों  तक  ही  सीमित  न  रखें।  कागज़ी
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 कार्रवाई  पर  ही  झाप  सन्तोष  मान  कर  नन
 जायें  ।  अगर  आपने  इनको  कागज्ञ  तक  ही
 सीमित  रखा  तो  धरती  पर  कब  उतरेंगी  और
 झौर  किस  तरह  से  लोगों  को  फायदा  होगा  t
 अगर  भाप  इस  कोप्रोप्रेटिव  मूबमेंट  को  काम-
 याब  बनाना  चाहते  हैं  तो  भ्राप  देखें  कि  सफेद-
 पोश  किसान  जो  हैं  उनको  ही  इनसे  लाभ
 न  पहुंचे  या  दूसरे  जो  सफेदपोश  लोग  हैं  उनको
 ही  लाभ न पहुंचे  बल्कि  मामूली  किसान जो हैं,
 जो  मेहनत  मजदूरी  करते  हैं  उनको  भी  इन  से
 लाभ  पहुंचे  ।

 भ्राप  खेती  में  उन्नति  करना  चाहते  हैं
 और  उत्पादन  बढ़ाना  चाहते  हैं  ।  जापानी
 मंथड  की  बात  भी  श्राप  करते  हैं  ।  आप  लोगों
 को  जापान  श्रादि  देशों  में  भी  जेजते  हैं  ।
 में  चाहता  हूं  कि  जब  श्राप  किसानों  में  इस
 मैथड  का  प्रचार  करने  के  लिए  या  कोई  भौर
 प्रचार  करने  के  लिये  जायें  तो  किसान  की
 भाषा  में  बात  करें।  यह  भी  कोई  जरूरी
 नहीं  है  कि  अप्रेज़ी  बोलने  वालों  को,  टाई
 बांधने  वालों  को,  पेंट  पहनने  वालों  को  ही
 झाप  विदेशों  में  भेजें  t  जो  फावड़ा  नहीं  उठा
 सकते  हैं,  जो  हल  लेकर  जुताई  नहीं  कर  सकते
 हैं,  उनको  श्राप  विदेशों  में  भेज  देते  हैं।  फटे-
 हाल  किसानों  को  जो  खेती  करते  हैं,  नहीं  भेजा
 जाता  है।  उनको  आप  भेजें

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भ्रब  आप  समाप्त
 करें  t

 श्री  ae  काभ  :  में  साल  में  एक  दो  बार
 बोलता  हूं,  इस  वास्ते  मुझे  पांच  मिनट  और

 “दिये  जायें  a

 सामुदायिक  विकास  की  बात  की  जाती
 है  ।  उन्नत  खेती,  उन्नत  ब्रीज  शौर  हरियाणा
 के  बलों  की  बात  भी  की  जाती  है  श्रौर  इनके
 प्रयोग  से  उत्पादन  बढ़ाने  की  बात  की  जाती  है  ।
 लेकिन  आ्राप  देखें  कि  इनको  प्रयोग  में  लाने
 के  लिए  कौनसी  भूमि  एक्वायर  की  जाती  ह  I
 वैस्ट  जो  लैंड  होती  है,  उसको  एक्वायर  किया
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 जाता  हैं  ।  पुरानी  पद्धति  से  श्र  पुरानी
 प्रणाली  से  जो  किसान  खेती  कर  रहे  हैं,
 हजारों  बरस  से  खेती  करते  आ  रहे  हैं  उनकी
 एब्रेज  पैदावार  श्रधिक  होती  है  जबकि  उनके
 साधन  सरकारी  खेती  की  तुलना  में  कम  हैं  t
 उसकी  बगल  में  ही  श्राप  हरियाणा  के  बैल,
 उन्नत  बीज  भौर  उन्नत  हल  का  प्रयोग  करते  हैं
 कौन  अभागा  किसान  होगा  जो  कि  प्रपनी
 खेती  की  तरक्की  न  करना  चाहता  हो,  जो
 कि  प्रपनी  खेती  की  पैदावार  बढ़ाना  न  चाहता
 हो  ।  लेकिन  उसको  साधन  मुहँया  नहीं  किये
 जाते  हैं  1  उसको  जिन  साधनों  की  भावश्यकता
 होती  है  उनका  समय  पर  प्रबन्ध  नहीं  किया
 जाता  है  ।  आ्राप  बढ़िया  ज़मीन  एक्वायर  करके
 वैज्ञानिक  ढंग  से  उसमें  खेती  करना  चाहते  हैं  ।
 ाप  क्‍यों  नहीं  मरुभूमि  को  लेते  हैं  ?  उसको
 लेकर,  भाप  यह  करके  दिखायें  कि  इस  तरह  से
 इसमें  पैदावार  की  जा  सकती  हैँ  ।  जो  भूमि
 आप  लेते  हैं  वह  पहले  से  ही  उर्बरा  भूमि  होती
 है  भर  थोड़ी  सी  भ्रगर  उसमें  मेहनत  की  जाए
 तो  वह  काफी  भ्रच्छी  पैदावार  करके  झापको
 दे  देती  है  t  इससे  किसान  प्रभावित  नहीं  होता
 है  t  भाप  उसको  प्रेरणा  दें,  भाप  उिसकी  शक्ति
 को  मोबिलाइज्ज  करें  भाप  उसमें  हिम्मत  पंदा
 करें  और  वह  ईमानदारी  से  झापको  पैजवार
 ज्यादा  बढ़ा  कर  बता  देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  एस०  बी०
 पाटिल  t

 भरी  तु०  राम  :  मैंने  प्रभी  समाप्त  नहीं
 किया  है  t  में  यह.  .  .

 उवाध्यक्ष  महोदय  :  प्रार्डर,  प्रांडर  ।

 Shri  S,  B.  Patil.  As  there  are  a
 large  number  of  Members  wishing  to
 speak,  I  have  no  objection  to  sit  be-
 yond  6  O'clock.

 Shri  S.  B.  Patil  (Bijapur  South)
 Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  at  the  outset
 I  am  very  thankful  to  you  for  having
 given  me  time  to  speak  on  che  De-
 mands  for  Grants  under  the  Ministry
 of  Food  and  Agriculture.
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 Mr.  Deputy-Speaker:  We  can  sit  be-
 yond  6  O'clock.  As  long  as  Members
 are  there  to  speak,  I  will  sit,  even
 beyond  6  O'clock.

 Shri  S.  B.  Patil:  |  am  much  thank-
 ful  to  the  hon,  Deputy  Minister  in  the
 Ministry  of  Food  and  Agriculture,  Shri
 Shyam  Dhar  Misra,  for  his  speech
 and  congratulate  him  for  the  various
 steps  which  they  have  undertaken  or
 which  they  propose  to  undertake  for
 the  purpose  of  increasing  food  pro-
 duction  within  the  country,  within  the
 l.mited  resources.

 I  would  try  may  best  to  review  the
 situation  as  a  practical  agriculturist,
 mainly  from  the  practical  point  of
 view,  Agriculture  in  India  is  the  big-
 gest  industry  which  is  supporting  76
 Per  cent  of  the  total  population.
 6.36  hrs.

 (Sur  SHam  Lat  SararF  in  the  Chair].

 ‘Shri  Bhagwat  Jha  Azaq_  (Bhagal-
 pur):  Sir,  I  want  to  kaow  whether
 you  will  call  those  Members  who  are
 able  to  catch  your  eye,  or  you  are
 bound  down  by  the  list  which  you  al-
 ready  have  and  you  will  call  from  the
 list.

 Mr.  Chairman:  Why  should  he  pre-
 suppose  my  decision?

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  Good;  that
 ig  what  We  want,  Sir.

 Mr.  Chairman:  I  would  request  hon.
 Members  from  the  Congress  party  not
 to  take  more  than  a  maximum  of  ten
 minutes  each,  so  that  a  number  ot
 hon,  Members  will  be  accommodated
 Secondly,  as  far  as  hon.  Members
 from  the  Opposition  groups  are  con-
 cerned,  they  will  have  their  time,  but
 not  4  minute  more.

 Shri  S,  B.  Patil:  Agriculture  concri-
 bute  50  per  cent  of  the  national  in-
 come.  The  per  capita  land  in  our
 country  works  out  to  less  than  an  acre
 in  our  country.  Very  little  addition
 to  the  cultivable  area  is  possible.  We
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 [Shri  S.  B.  Patil)
 cannot  depend  upon  findings  more
 and  more  cultivable  land  for  increas-
 ed  agricultural  production.  We  have
 a.ready  reached  the  limits  of  avail-
 uble  arable  tand.  The  only  way  for
 the  country  is  to  increase  the  per  acre
 yield  and  to  the  extent  possible  by
 increasing  the  output  per  man-hour.

 Then,  despite  our  planning,  India’s
 progress  has  been  the  poorest  in  the
 whole  world.  During  the  three  Five
 Year  Plans,  though  the  overall  pro-
 gress  has  been  substantial,  it  has  not
 kept  pace  with  the  population,  the
 productton  target  and  the  needs  of  the
 country.  In  the  first  Plan,  the  target
 of  2.8  per  cent  ave:age  annual  growth
 rate  was  realised,  but  the  agricultural
 growth  in  the  second  Plan  rose  by
 only  3.9  per  cent  annually,  against  the
 target  of  5.5  per  cent.  In  the  third
 Fian,  it  rose  only  by  2.8  per  cent  annu-
 ally  against  the  target  of  six  per  cent.

 The  main  reason  for  the  failure  to
 achieve  the  plan  targets  has  been  lack of  systematic  ang  detailed  planning
 area  by  area,  particularly  at  the  vil-
 cage  level.  Food  production  in  ‘1985-
 66  is  expected  to  be  only  74  million
 tons  against  the  third  Plan  target  of
 00  million  tons.  Our  failure  in  bring-
 ing  about  rapid  increase  in  agricul-
 tural  production  in  the  face  of  the
 Population  explosion  and  rising  in-
 comes  is  leading  to  an  economic
 crisis.

 Sir,  there  are  great  possibilities  and
 opportunities  for  increasing  foad  pro-
 duction  in  our  coumtgy  by  adopting
 new  technological  farming  methods,
 better  organisation  and  training.  Fuller
 use  of  the  existing  irrigation  facilities
 and  available  fertilisers  and  pest  con-
 trol  methads  are  necessary  in  our
 country.  By  adopting  the  extension
 uf  rural  education  research,  by  adopt-
 ing  the  extension  of  advisory  services,
 by  adopting  adequate  credit  system.
 many  advanced  countries  in  the  world,
 such  as  New  Zealand,  Australia,  Japan,
 West  Germany  and,  U.S.A.  have  achiev-
 ed  a  high  ‘evel  of  production  in  the
 agricultyrul  front.  Only  ३4  ‘per  cent:
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 of  the  population  in  New  Zealand
 work  on  land,  but  each  farmer  in  New
 Zealand  produces  enough  ta  feed  abaut
 96  people.  In  India,  78  per  cent  of  the
 Popylation  work  @n  land,  but  they
 canmot  produce  enough  foad  to  feed
 the:nselves.

 The  level  of  productivity  in  India  is
 nat  comparable  with  the  advanced
 countries  of  the  world.  The  yield  per

 heetare,  i.e.,  2-1/2  acres,  of  wheat  and
 rice  in  the  various  countries  are  as
 follews,  (in  quintals):—

 Rice  Wheat
 Japan  ‘$26  25.4
 Taiwan  $3.)  22.7
 U.AR.  58.4  26
 Australia  60.8  48.4
 India  3.8  8.9 -~

 for  incceasing  the  yield  per  acre,  I
 want  to  make  the  following  sugges-
 tians.  Firstly,  seeds  responsive  to
 heavy  doses  of  fertilisers  should  he-
 come  available  in  large  quantity.
 Secondly,  adequate  irrigation  facilities
 should  be  provided.  Thirdly,  requi-
 site  quantities  of  fertilisers  for  opti-
 mum  application  to  the  land  should
 be  made  available.  The  low  per-acre
 yield  in  India  is  mainly  due  to  low
 fertility  af  our  land.  It  is  estimated
 by  experts  that  one  ton  of  nitrogenaus
 fertilisers  put  in  the  land  produces
 additional  10  tons  of  foodgrains.  Ap-
 plication  of  adequate  quantities  of
 fertilisess  to  the  lang  is  the  only  effec-
 tive  means  for  increasing  production.

 Our  abjective  must  be,  to  achieve
 self-suficiency  in  food  within  our
 coungry,  within  the  limited  resources
 of  our  own  in  order  to  feed  our  papu-
 lation.  Dependence  on  PL-480  im-
 ports  is  not  only  bad  for  the  economic
 development  of  our  nation,  but  it
 undermines  also  our  salf-canfidence
 and  self-reapect.  We  must  stand  on
 our  own  legs.  and  a  beginning  has  to
 be  made  now  towards  self-sufficiency.
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 The  deficit  of  about  8  per  cent  in
 our  food  production  ig  provided  by  im-
 ports.  It  ig  possible  to  make  good  the
 deficit  provided  the  Government  can
 make  an  all-out  effort  sincerely.  The
 success  of  food  production  targets  de-
 pends  on  irrigation,  supply  of  ferti-
 lise  s  at  reasonable  rates,  improved
 and  high-yielding  varities  of  seeds  and
 adequate  and  timely  credit  to  the  far-
 metry,

 I  now  come  te  the  programme  of
 high-yielding  varieties  of  food  crops.
 The  entire  strategy  centres  on  highn-
 yielding  varities  of  crops  like  Taichung
 Native  No.  !  and  65  in  paddy,  Mexican
 Sorara  64  wheat,  hybrid  jowar,  bajra
 and  maize.  These  varieties  have  a
 build  up  based  on  scientific  data.

 Both  in  our  experimental  stations
 and  in  the  fields  of  progressive  far-
 ‘mars,  it  has  been  possible  to  produce
 more  than  2  tong  of  wheat  or  jfowar
 or  maize  or  bajra  per  acre  by  using
 hybrid  seeds  or  Mexican  wheat  64
 seeds.  In  my  own  farm,  I  produced  4]
 quintals  of  hybrid  jowar  in  one  acre,
 including  the  ratoon  one.  As  far  as
 the  production  potential  is  concerned,
 the  future  is  one  of  hope  and  opti-
 mism.  This  programme  will  add
 another  25  million  tong  to  oug  food
 production  and  wipe  out  our  food  defi-
 cit  by  ‘1970-71,  according  to  the  Minis-
 try’s  report.  There  are  62  million
 acces  im  India  with  good  irrigation
 facilities  and  it  should  not  be  difficult
 to  produce  a  minimum  of  2  tons  of
 foodgraing  per  acre  in  such  areas  pro-
 vided  the  requisite  inputs  are  avail-
 abi2.

 However,  I  am  not  happy  with  the
 prices  fixed  by  the  various.  States  at  the
 producer’s  level.  The  low  prices  for
 his  produce  at  the  cost  of  the  farmer
 will  not.  bring  increased  food  produc-
 tion.  Fhe  farmer  must  be  guaranteed
 a  remunerative  price  for  his  produce.
 The  next  step  must  be  to  make  things
 cheager  for  the  agriculturist  so  that  he
 could  agree  to  bring  down  <he  prices
 of  his  produce  to.a  level  within  the  re-
 sources  of  the  common  people.
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 Food  must  be  treated  as  a  national
 subject  and  the  whole  nation  must
 be  treated  as  one  zone.  No  one  should
 have  the  right  to  hold  up  others.

 Lastly,  I  welcome  the  expressed  poli-
 cy  of  the  Government  to  achieve  self-
 sufficiency  in  food  by  using  high-yield-
 ing  varieties  of  seed  by  the  end  of  the
 fourth  plan  through  a  detailed  pro-
 gramme  of  action.

 With  these  words,  I  support  the
 demands.

 ft  gem  चरद  कछुबाप  :  माननौय
 सभापति  महोदय,  हमारे  देश  में  खाद्य  समस्या
 बड़ी  जटिल  है  भ्रौर  यह  सरकार  की  कुछ
 गलत  नीतियों  के  कारण  जटिल  बन  गईं  है  t
 सरकार  के  जो  प्रांकड़े  एर्का  त  करने  के  तरीके
 हैं  यह  बड़े  गलत  तरी  हैं  प्रौर  यह  वास्त-
 विकता  से  बिलकुल  परे  हैं  t  मैं  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  हमारी  प्रधान  मंत्री  भभी  जब
 विदेश  की  यात्रा  पर  गईं  थीं  ती  लन्दन  में
 एक  संवाददाता  को  उन्होंने  बताया  हृविनिग
 स्टेंड्ड'  प्रखबार  निकलता  है,  उसमें  छण  है,
 जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  भारत  में  खाद्य
 समस्या  कोई  जटिल  समस्या  नहीं  है  1  यह
 जटिल  बनाई  गई  हैं।  तो  मेरी  समक्ष  में  नहीं
 श्राया  कि  हमारे  मंत्री  महोदय  जो  प्रांकड़े
 बताते  हैं  कि  r40-:50  -मीटरिक  टन
 खाद्यान्न  की  कमी  है,  प्रधान  मंत्री  का  वक्तव्य
 घ्रौर  खाद्य  मंत्री  का  वक्तव्य  इन  दोनों  में
 कितना  ग्रन्तर  है,  इनमें  से  कौन  सा  सही
 माना  जाये  ?  परस्तु  हमारी  सरकार  ने  भाज
 जो  नीति  प्रपनायी  हैं,  हम  ने  देखा  कि  केरल  के'
 अ्रन्दर  प्रनाज  की  कभी  थीं  भ्रौर  उनके  भ्रानदोलभ
 करने  के  बाद  उन्हें  प्रनाज  पहुंचाया  गया,
 तो  सरकार  स्वयं  चाहती  है  कि  लोग  प्रान्दोलन
 करें,  लोगों  में  उसेजना  हो,  लोग  तोड़  फोड़
 करें  तव  उसके  बाद  उन्हें  खाने  को  दिया
 जाये  ।

 सामावत्ति  भहौगय  मैं  माननीय  सहस्या
 से  प्रार्थना  करूं  कि  जो  बहस  हो  चुकी  होः
 उसको  प्रलण  स्खक्षर  नयी'  बातें  कहते  की
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 [  सभापति  महोदय  ]
 कोशिश  करें  तो  उसमें  भ्रापको  ज्यादा  फायदा
 होगा  ।  यह  बातें  कही  जा  चुकी  हैं  ।

 शी  हुकम  चन्द  कछवाय  :  मैं  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  सरकारी  नीति  बिलकुल
 दोषपूर्ण  है  a उस  के  कारण  यह  समस्या  देश  में
 पैदा  हुई  है  t  श्राज  सरकार  इस  बात  पर
 जोर  देती  है  कि  विदेशी  खाद  इस  देश  में
 लायी  जाये  भ्रौर  उसके  द्वारा  काफी  पैदावार
 बढ़ायी  जाये  ।  मैं  श्राप  को  बताऊं  कि  विदेशी
 खाद  का  उदाहरण  अमेरिका  के  सामने  है
 कि  इस  खाद  के  कारण  जमीन  कितनी  जल
 गई,  कितनी  खराब  हो  गई  ?  दो  चार  साल
 तो  भ्रच्छी  उपज  हुई,  परन्तु  उसके  बाद  जमीन
 पैदावार  के  काबिल  नहीं  रह  जाती  ।  अगर
 मंत्री  महोदय  यह  चाहते  हैं  कि  उनके  मन्त्रित्व
 काल  में  दो  चार  साल  तो  अ्रधिक  भ्रनाज
 पैदा  हो  और  बाद  में  भाने  वाली  पीढ़ी  उनका
 मुंह  देखती  रह,  वह  कुछ  भी  पैदावार  न  कर  सके
 तो  उसके  बारे  में  तो  मुझे  कुछ  नहीं  कहना  है
 लेकिन  मंत्री  जी  को  ग्रपनी  नीति  कुछ  ऐसी
 बनानी  चाहिए  जिसमें  भविष्य  के  बारे  में  भी
 सोचना  चाहिए  ।  श्राज  हम  को  उत्पादन,
 वितरण  भ्रौर  मूल्य  इन  तीनों  बातों  पर  विचार
 करना  है  ।  उत्पादन  के  लिए  किन  किन
 चीज़ों  की  आवश्यकता  है  देश  के  भ्रन्दर  और
 कौन  सी  आवश्यकता  काश्तकार  की  हमें  पूरी
 करनी  है,  यह  हमें  देखना  है  ।  हमें  उसको
 खाद  देनी  चाहिए,  उवेरक,  कम्पोस्ट,  हरी
 खाद  और  बीज  तथा  पानी  यह  तीन  चार  चीजें
 बहुत  आ्रावश्यक  हैं  सभापति  महोदय,  लेकिन
 सरकार  खाद  भ्रगर  देगी  और  पानी  उसने
 नहीं  दिया  तो  उसका  यह  काम  भी  बड़ा  दोषपूर्ण
 रहेगा  ।  यह  जो  विदेशी  खाद  होती  है  जो
 मशीनों  से  बनाई  जाती  है,  इसी  पर  हमें  निर्भर
 नहीं  रहना  है  ऐसी  स्थिति  हमारे  यहां
 पदा  नहीं  होनी  चाहिए  कि  हम  खाद  के  लिए  भी

 बदेशों  की  तरफ  देखें  ।  हमारे  देश  में  जो
 बाद  पदा  होती  है,  विशेषकर  हरी  खाद,
 उस  पर  ज्यादा  जोर  देना  चाहिए।  मंत्री
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 महोदय  ने  कहा  कि  हम  मोटे  भ्रनाज का क्षेत्र
 बनाने  जा  रहे  हैं--पंजाब,  दिल्‍ली  और
 उत्तर  प्रदेश  ।  यह  अ्रभी  मंत्री  महोदय  ने
 बताया  ।  तो  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आप
 इन  तीन  स्थानों  का  ही  क्‍यों  एक  क्षेत्र  बनाना
 चाहते  हैं  ?  श्राप  सारे  देश  का  क्‍यों  नहीं
 बनाना  चाहते  हैं  ?  इस  के  एक  मोटे  उदाहरण-
 स्वरूप  मैं  श्राप  को  बतलाऊं  कि  इस  जोन  प्रथा
 से  हमें  कितनी  हानि  हुई  है  ?  राजस्थान  को
 हम  देखें  ।  वहां  6  लाख  टन  चना  रुका  हुआ्ना
 है  1  6  लाख  टन  चना  पड़ा  पड़ा  सड़  गया
 किसी  काम  में  नहीं  श्राया  और  बह  मिट्टी  के
 भाव  मिट्टी  में  मिलाया  जा  रहा  है  t  यह  जो
 श्राप  की  क्षेत्रीय  प्रणाली  है  इस  जोन  प्रथा  को
 ख़त्म  करना  चाहिए  ।

 दक्षिण  के  जो  चार  प्रान्त  हैं  उस  के  लिए
 भी  कुछ  लोगों  ने  चर्चा  की  थी  कि  दक्षिण
 के  इन  चार  राज्यों  के  लिए  चावल  के  लिये
 एक  क्षेत्र  बनाया  जाये  उनका  एक  जोन
 बनाया  जाये  ।  लेकिन  माननीय  मंत्री  इस
 बात  से  इंकार  कर  गये  क्योंकि  वह  नहीं  चाहते
 थे  कि  वहां  पर  जोन  तोड़े  जायें  भ्रौर  चार
 प्रान्लों  का  एक  जोन  बनाया  जाये  ।  माननीय
 मंत्री  जो  मद्रास  से  आते  हैं  और  मद्रास  के
 ही  हमारे  कांग्रेस  भ्रध्यक्ष  हैं  यह  दोनों  ही
 नहीं  चाहते  हैं  कि  इन  चारों  प्रान्तों  का  एक
 जोन  बनाया  जाये  ।  मद्रास  के  मुख्य.  मंत्री  की
 असहमति  के  कारण  क्षेत्र  नहीं  बन  रहा  है  ।
 मैं  श्राप  को  बतलाऊं  कि  प्रांध्र  में  80  रुपये
 क्विटल  चावल  बिकता  है,  मद्रास  में  85  रुपये
 विक्टल,  मैसूर  में  25  रुपये  क्विटल  श्रौर
 केरल  में  200  रुपये  क्विटल  बिकता  है  ।
 इस  का  क्‍या  कारण  है  ?  मैं  पूछना  चाहता  हूं
 कि  केन्द्र  का  क्‍या  केरल  में  वचंस्व  नहीं  है  या
 केरल  के  लोग  काफ़ी  धनी  हैं  इस  कारण  से
 झाप  उन्हें  200  रुपया  क्विटल  देते  हैं  भौर
 माननीय  मंत्री  जहां  से  चुन  कर  श्राये  हैं
 उन्हें  श्राप  85  रुपया  क्विटल  देते  हैं  ?  कया
 कारण  है  इतना  मंहगा  देने  का  ?  केवल
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 राजनीतिक  स्वार्थ  भ्लोर  भ्रपन  चुनाव  का  उल्लू
 सीधा  करने  के  लिए  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।
 मैं  माननीय  मंत्री  से  कहना  चाहता  हूं  कि
 इस  चीज्ञ  को  खत्म  करें  ।  चूंकि  मद्रास  के
 मुख्य  मंत्री  नहीं  जाहते  और  कांग्रेस  भध्यक्ष
 भी  वहां  के  हैं  इसलिए  केन्द्रीय  खाद्य  मंत्री  ने
 उन  के  दबाव  में  भ्रा  कर  इस  बात  को  स्वीकार
 नहीं  किया  ।  श्रब  दिन  पर  दिन  केन्द्र  मुख्य
 मंत्रियों  के  दबाव  में  झ्राता  जा  रहा  है  :  केन्द्र
 पर  मुख्य  मंत्नी  हावी  होते  जा  रहे  हैं  ।  मुख्य
 मंत्रियों  के  भ्रादेश  पर  केन्द्रीय  शासन  चलता
 जा  रहा  है  ।

 जयपुर  में  कांग्रेस  का  भ्रधिवेशन  हुभा  |
 वहां  पर  एक  प्रस्ताव  पास  किया  गया  कि
 सारे  देश  में  जो  जोन  प्रथा  है  उसे  समाप्त
 किया  जाये  ny  यह  बात  तय  हो  गयी  ।  उस  के
 बाठ  यहां  प्राने  पर  मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन
 हुआ  ।  उस  के  दबाव  में  प्राकर  फिर  से  इस  बात
 को  कह  दिया  कि  भाई  हम  जोन  तोड़ना  नहीँ
 चाहते  ।  उसका  दुृष्परिणाम  हम  देख  ही  रहे
 हैं  कि  कहीं  तो  चना  पड़ा  सड  रहा  है  भौर
 दूसरी  जगह  इस  प्रकार  की  कठिनाई  भनुभव
 की  जा  रही  है  लकित  माननीय  मंत्री  चुप  बैठे
 हैं  1

 मैं  एक  दूसरी  बात  कहना  चाहता  हूं
 कि  आज  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  हम  ने
 कितनी  प्रगति  की  है  ?  इन  तमाम  सालों  में
 हम  ने  जो  इस  दिशा  में  प्रगति  की  है  उससे  हमें
 भ्रधिक  प्रगति  करती  चाहिए  थी  ।  इस  के
 लिए  सरकार  ने  कुछ  योजना  बनाई  है  ।
 उस  के  लिए  कुछ  पौकेट्स  बनाये  हैं,  कुछ
 स्थानों  पर  खेती  के  काम  पर  ज्यादा  जोर  दिया
 जायेगा।  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  कुछ  खेतों
 को  ही  पैकैज  प्रोग्राम  के  लिये  चुनने  की  बजाय
 अच्छा  हो  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  थेती  की  पैदावार
 सभी  जगह  बढ़ाने  की  कोशिश  की  जाय  ।  झाप
 केवल  कुछ  पौक॑ट्स  ही  क्‍यों  बनाते  हैं  ?  भाप
 सारे  देश  में  ही  इस  काम  को  के  नहीं  चाल्‌
 झरते  हैं  ?  भाप  का  कहना  है  कि  हम  टुक्टर्स
 से  खेती  करेंगे  लेकिन  श्राप  के  पास  ट्रैक्टर्स
 पर्याप्त  मात्रा  में  नहीं  हैं  ।  जिन  काश्तकारों
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 के  पास  थोई।  ये।रड़।  जर्म/न  हैं  20,  25  श्रौर
 30  व॑धे  है  वह  ट्रेक्ट्स  नहीं  खरीद  सकते  हैं
 उन्ह  भ्रच्छे  बलों  की  जोड़ी  चाहिये  ।  प्राज
 भ्रच्छे  बेलों  की  जोड़ी  मिलती  नहीं  है।  पशुधन
 की  देश  में  रक्षा  व  उन्नति  हो  इस  बा  में
 हम ने  भ्नेकों  प्रश्न  कई  कई  बार  पूछे  हैं  ।
 यह  बड़े  ख्वेद  का  विषय  है  कि  पशुधन  का  नाश
 हो  रहा  है।  काफ़ी  तादाद  में  बल  काटे  जाते
 हैं  t  हमारे  देश  में  भ्राज  दुर्भाग्यवश  ऐसे  देश-
 द्रोही  भी  मोजूद  हैं  जो  गायों  प्ौर  बेलों  को
 चराने  के  नाम  से  पहाड़ों  में  ले  जाते  हैं  प्रीर
 वहां  से  तिब्बत  में  बेच  देते  हैं  :  राजस्थान
 पंजाब  आर  सौराष्ट्र  से  पशुश्नों  की  निकासी
 हो  *ही  है  प्रीर  गायों  को  पहाड़ों  पर  ले  जाकर
 तिब्बत  में  बेचने  का  धंधा  करते  हैं  प्रौर  देश
 से  पशुधन  समाप्त  होता  जा  रहा  है  |  हालत
 यह  है  कि  जो  गाय  400  रुपये  में  मिलती  है
 वहां  जाकर  वह  000  रुपये  में  पड़ती.  2
 इस  तरह  क।  बिजिनैंस  वह  लोन  करते  हैं

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  र  कहना  चाहता  हूं
 कि  उन्होंने  विदेशों  */  डेढ़  करोड़  टन  भ्रनाज
 मंगाया  है।  क्‍या  आ्राप  ने  इस  बात  पर  विचार
 किया  है  कि  विदेश  हे  जो  गेहूं  भ्रायेगा  उस  का
 असर  यहां  के  काश्तकारों  ने  जो  भ्रनाज  पैदा
 किया  है  उन  के  मूल्यों  पर  नहीं  पड़ेगा  ?
 आज  सब  से  बड़ी  ग्रावश्यकता  इस  बात  की  है
 कि  यहां  के  जो  काश्तकार  हैं  उन्हे  पर्याप्त
 मात्रा  में  उन  की  उपज  के  उचित  मूल्य  मिले,
 लाभकर  मूल्य  मिलें  ।  उन  की  पुंदाबार  के
 दाम  ठीक  ढंग  से  मिलने  चाहिएं  इस  बात  की
 श्रोर  सरकार  ध्यान  दे  ।  भ्रगर  किसानों  को
 उनकी  उपज  के  उचित  दाम  मिलेंगे  तो  हमें
 आशा  है  कि  काश्तकार  काफ़ी  भ्रच्छे  ढंग  स
 पैदावार  करेगा  ।  लेकिन  आज  देश  में  उतनी
 कमी  नहीं  है  जितनी  कुछ  राजनीतिक  लंगों
 ने  जानबूझ  कर  बनाई  हुई  है।  मेरा  विश्वास
 है  कि  माननीय  मंत्री  जोन  प्रथा  को  खत्म  कर
 ही  देंगें।  कुछ  लोगों  ने  यह  प्राशंका  व्यक्त
 की  है  कि  जोन  खत्म  कर  दिये  गये  त॑।  भ्रनाजों
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 प्भ्ी  हुकम  चन्द  कछवाय]
 के  मूल्य  यढ़  जायम  भ्रक  मैं  भाप  को  बतलाऊं
 कि  गुड़  पर  प्रतिबंध  लम्मा  था।  उत्तर  प्रदेश  में
 जिस  भाव  से  गुड़  मिलता  बा  उस  मे  ज्यादा
 भाव  राजस्थान  में  उस  का  बनता  था  ज्ञ॑र
 राजस्थान  में  जिस  भाव  रे  मड़  बिकता  था
 उस  रे  ज्यादा  मल्य  में  गुजरात्र  में  वह  मिलता
 था  V  जब  श्राप  ने  उस  का  प्रतिबंध  तोड़ा  तो
 पहले  कुछ  दिनों  तक  को  कठिनाई  ज्ञकूर  हुई
 लेकिन  आज  क्या  हालत  है  ?  शुरू  शुरू  में  तो
 कुछ  दिन  कठिनाई  महसूस  होती  है  लेकिन
 बाद  में  उसकी  समस्या  स्षमाप्त  हो  गबी  ।
 हो  सकता  है  कि  कुछ  दिन  लोगों  को  मंहगे
 भाव  से  मिलने  में  कठिकाई  होगी  लेकिन
 मेरा  कहना  है  कि  मंहगे  भ।व  पर  हो  मिले  लेकिन
 उसको  ठीक  प्रकार  &  और  समय  पर  तो
 मिल  जाता  है।

 मैं  एक  अन्य  बात  कहना  चाहता  हूं  +
 भ्राप  ने  जो  राशन  लाग्‌  किया  है  उस  में  काफ़ी
 पक्षपात  किया  है।  भ्रब  जो  शारीरिक  परिश्रम
 करने  बाल  लोग  हैं  ग्रोर  जो  दफ्तर  में  लिखने
 पढ़ने  वाले  लोग  हैं  उन  के  भोजन  की.  मात्रा  में
 भ्रन्तर  होता  है  क्या  इस  का  अभ्रनुभव  सरकार
 को  नहीं  है  ?  लेकिन  मुझे  तो  इस  बात  का
 अ्रनूभव  है  कि  दोनों  कक्‍त  झारीरिक  परिश्रम
 करने  बाले  और  कलम  ्  काम  करने  वाले
 इन  दोनों  में  झमीन  आसमान  का  अन्तर  है  1
 इस  अ्नन्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन्हें  राशन
 देना  चाहिए  b  मेरा  कहना  है  कि  जहां  राशन
 लागू  किया  है  बह  "रा  राशन  दिया  जाय  ।
 कम  से  कम  3400  ग्राम  प्रात  व्डक्ति  प्रति
 रूप्ताह़  राशन  देना  चाहिए  ।

 कब  काश्तकारों  को  कर्जा  देने  को
 जहां  तक  बात  है  उन्हें  सरती  दर  पर  कर्जा
 दिया  जाये  ।  किसानों  को  कर्जे  को  ज़रूरत  है
 सहकारी  समितियां  दे  नहीं  पाती  t  तकावीः
 थोड़ी  है  ।  ज़रूरत  है  कि  गःकों  में  बैंकों  की.
 साद्यायें  खोलो  जायें  साथ  ही  किस्सत  को  फसल
 का  पूरा  मूल्य  दिया  जाये  t  तकाथी  जो  कम  है
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 उसे  बढ़ाया  जाव  ताकि  उयादा  से  ज्यादा  लोग
 उस  का  लाभ  ले  सकें  ।  गांकों  में  बैंकों  की
 झधिक  से  प्रधिक  शाखायें  खोली  जानें  ।  मैं
 माननीय  मंत्री  से  कहूंगा  कि  भ्राज  किसानों
 की  जो  ज़रूरत  है  उस  को  ध्यात  में  रखते  हुए
 उन  की  जो  सहूलिकतें  हैं  भ्रौर  उन्हें  जो  चीज़ें
 देनी  चाहिएं  कह  पर्याप्त  भात्ञा  में  उन्हें  हमें
 सुलभ  करानी  चाहिएं  ।  थेती  के  क्षेत्र  को  हमें
 ग्रधिक  से  श्रधिक  बढ़ाना  चाहिए  ।  क्‍्लाज
 खेती  के  भ्रन्वर  क्रान्तिकारी  परिवर्तन  होबा
 चाहिए  इस  बात  की  मांग  देश  में  काफ़ी  जोरों
 से  है  ।  जब  पाकिस्तान  ने  आक्रमण  किया
 उस  समय  कितनी  मझति  के  साथ  हम  ने  उस  से
 मुकाबला  करने  के  लिए  सभी  प्रकार  के  साधन
 जुटा  कर  देक्  की  जनता  को  तैमार  किया  ।  मैं
 अहता  हूं  कि  उसी  गति  के  साथ  उसी  वार
 लेकिल  पर  कह  देती  का  काम  हाथ  में  लिया
 जाये  t  भ्राज  जितनी  भी  बंजर  या  पड़ती
 जमीन  पड़ी  है  उसे  जोत  कर  कृषि  योम्य  बनाया
 जाये  भ्रौर  सभी  स्थानों  में  छेती  होनी  चाहिए  ।
 अधिक  से  भ्रछ्किक  लोग  खेली  में  लगें  ।  आज
 देश  में  बेकारी  हे  छोर  बह  भी  इस  तरह  से  हल
 हो  जायेगी  ।

 माननीय  मंत्री  का  मंग्रालम  पशुश्नन  से
 सम्बन्धित  है  ओर  मैं  वर्षों  से  चली  शा  रही
 उस  पुरानी  मांग  को  श्राज  फिर  दुहराना
 अआहता  हूं  कि  मोबध  देश  में  कहीं  होना  चाहिए  t
 इस  सम्बन्ध  में  हक  सदन्‌  के  एक  मालनीण  सदस्य
 पंडित  ठाकुर  दास  क्षण  ने  काफ़ी  फ़र्सा  पहले
 इस  सदत्‌  में  कहा  था  कि  4947  %  पश्चात
 पोने  8  भरयज  रुफने  का  दृष्ठ  कम  हो  रहा  है
 फौले  8  ऋरब  रुपये  की  हानि  इस  देश  में  हुई
 है  +  मैं  यह  पुन:  मांग  दोहराका  हूं  कि  यह
 गऊ.  वध्ष  होता  ही  नहीं  चर्महर  और  कह
 कालून  द्वारा  बंद  किया  जाये  झ्राज  न  तो
 हर  एक  काश्तकार  के  पास  ट्रेक्टर्स  खरीदने

 कीः  तगक़त  है  शर  दूसरे  छोटो  छोटी  जमीनों  में

 . क्क्स्ख  क  को  नही  देढे  ।  इसलिए  किसानों:
 के  लिए  घरमतोर  पर  बलों  की  जुताई ही  सबसे
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 श्रच्छा  साधन  #  |  माननीय  सदस्यों  ने  भी
 यहां  पर  बहुत  सी  बातें  कही  हैं  कि  जो  काश्तकार
 अचने  बलों  की  जोड़ी  से  काश्त  करते  हैं  वह
 ज्यादा  प्रश्न  पैदा  करते  हैं।  इसलिए  ज़रूरत
 इस  ढात  की  है  कक  झ्राफ्के  हारा.  जहे  भ्च्छे
 बैलों  की  जोड़ी  का  साधन  प्रदान  किया  जाये
 ताकि  अ्रप्िक  से  प्रध्तिक  लोग  बैलों  की  जोड़ी
 के  भाधघार  पर  खेतीबाड़ी  करें  झर  उत्पादन  में
 बृद्धि  करें  t  काफ़ी  तादाद  में  इस  देश  में  ऐसे
 लोग  हैं  जिन  काश्तकारों  ने  काफ़ी  परिश्रम
 करके  खेती  में  उप्नति  की  है  लेकिन  श्राप
 उन्हें  उस  के  लिए  प्रोत्साहन  नहीं  देना  चाहते
 शोर  उन्हें  भच्छे  बीज,  छाव  व  पानी  की
 बकी  हई  सुबिधाएं  नहीं  देना  चाहते  |

 राजस्थान  के  पास  का  इलाक़ा  एक  ऐसा
 इलाका  है  जहां  भ्रभी  कुछ  दिन  पहले  क्रमरीका
 के  एक  विशेषज्ञ  प्राये  थे  और  उन्होंने  पानी
 की  समस्या.  को  वहां  पर  देखा  था  ।  उन्होंने
 देखा  कि  यहां  एक  कुंझां  खोदने  के  लिए  टेयू
 ट्यूबबल  लगाने  के  लिए  i5-:6  gare:
 रुपया  खर  होता  है  t  उन्होंने  राय  दी  कि  यदि
 I5-36  ल्सख  रुपये  हां  खच  किये  गये  तो

 पाइप  लाइन  &  ' राजस्थान  में  बानी  15-16
 करोड़  रुकये  की  लागत  में  झने  का  झ्नुमान  है

 यह  जो  सारा  15-16  करोड़  रुपया
 श्रापका,  प्हप  साइन  से  राजस्थान  में  पानी
 लाने  पर  लगेगा  वह  वहां  की  एक  साल  की
 देदाबार  में  ही  वह  तमाम  प्रापका  रुफ्या  बसूल
 हो  बकता  है  लेकिन  सरकार  इस  ओर  ध्यान
 नहीं  देती  ।  केवल  ट्रैक्टरों  की  श्रोर  ध्यान
 देने  से  की  काम  चलने  काला  नहीं  है  +  किस्कतों
 को  अधिक  उपज  करने  के  लिए  पानी  चाहिए,
 अच्छे  बीज  चाहिएं,  हरी  खद  चाहिए.  |
 बजाय  इसके  कि  हम  अपने  देशवासियों  का:  फेट
 भरने  के  लिए  थलिदेशों  से  भीख  मांगते  रहें
 हमें  उसे  खत्म  करना  चार्हहए  और  किसानों
 को  देश  में  भ्रधिक  भ्रऋ  उपजाने  के  हेक्ु  प्रोस्साहन
 बौर  सभी  झावश्यक  सूविधाएं  प्रदान,  करनी
 चाहिएं  ।

 CHAITRA  90,  2888  (SAKA)  D.  G.  ‘1966-67  2098

 राजस्थान,  पंजाब,  उत्तर  प्रदेश  प्नोर
 मध्य  प्रदेश,  ये  तीन-बार  ऐसे  प्रान्त  हैं,  जो
 काफ़ी  तादाद  में  प्रनाज  पैदा  कर  सकते  हैं,
 लेकिन  प्ाप  काश्तकारों  को  प्रोत्साहन  दीजिये,
 उन्हें  पानी  दीजिये  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  मानमीय  मंत्री  जी  ने
 मेरा  भाषण  बड़े  ध्यान  से  सुना  है  ध्नौर  झपना
 बकतव्य  देते  समय  जो  मैंने  सुझाव  दिये  हैं
 उन  पर  अमल  करेंगे  झोर  मेरे  प्रश्नों  का  उत्तर
 देंगे  t

 Shri  Rajeshwar  Patel  (Hajipu:):
 Mr.  Chairman,  there  is  hardly  any
 member  in  this  House  who  would  dis-
 agree  with  Shri  Kachhavaiya  in  his
 hope  that  there  would  be  selif-
 sufficiency  in  our  ford  targets  if  only
 we  would  be  able  to  supply  water  to
 Rajasthan,  Madhya  Pradesh  and  cer-
 tain  other  areas  which  are  not  able  to
 do  their  best.

 I  have  been  carefully  listening  io
 the  speeches  made  today  and  yester-
 day  and,  for  the  matter  of  that,  I
 have  been  dcing  it  for  the  last  fifteen
 years,  and  it  is  not  merely  in  the
 budget  estimates  that  we  discuss  the
 problems  of  food  ang  agriculture;
 there  is  hardly  a  session  every  year
 when,  for  some  reason  or  other,  the
 food  situation  in  ‘he  country  does  not
 come  in  for  discussion.

 I  have  tried  to  understand  the  pro.
 blam  of  food  and  agriculture  and  |
 have  been  a  close  student  of  dhe
 subject  for  nearly  over  two  decades.
 The  other  day  Shri  Subramaniam,
 while  speaking  in  Coimbatore,  made.
 an  observation,  and  |  hope  he  was
 correctly  reported.  He  said:

 “We  cannot  be  depending  on
 food  imports  always  and  it  is  a
 matter  of  shame  that  we  have
 still  to  accept  outside  help  to  get
 over  the  food  crisis.”

 H>  said:
 “The  recent  crisis  was  the  final

 warning  to  the  country  to  set
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 {Shri  Rajeshwar  Patel]
 matters  right  and,  if  this  occurred
 again,  there:  would  be  chaos  and
 utter  confusion.”

 He  is  bold  enough  to  make  this  bold
 statement.  But,  many  a  time,  a  large
 number  of  his  predecessors  have
 indulged  in  similar  observations.  So,
 Shri  Nath  Pai  need  not  have  taken
 the  trouble  of  quoting  some  American
 writers  as  to  what  hunger  may  mean
 to  is  country.  He  must  be  fully
 aware  of  the  fact  that  chaos  is  the
 only  thing  following  failure  on  food
 front,

 The  question  that  I  ask  myself  is
 whether  this  so-called  recent  crisis
 was  necessary  to  awaken  us  into  any
 kind  of  activity.  I  thought  that  the
 943  famine  of  Bengal  was  a  pointer
 in  this  direction.  We  have  been  in
 charge  of  the  affairs  of  this  country
 and  it  is  expected  of  any  country,
 particularly  an  agricultural  nation
 like  India,  that  before  we  start  dream-
 ing  about,  or  thinking  in  terms  of,
 atom  bombs  ang  other  things,  we  shall
 at  least  have  taken  a  little  good  care
 about  the  basic  requirements  of  the
 people  who  inhabit  this  country.

 A  few  minutes  back  Shri  Shyam
 Dhar  Misra  gave  us,  rather  regaled  us
 I  should  say,  with  facts  and  figures. He  said  that  we  have  already  achiev-
 ed  an  irrigation  capacity  of  95
 million  acres.

 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  Irrigation
 potential.

 Shri  Rajeshwar  Patel:  How  much
 have  you  reached?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  90  million.
 Shri  Rajeshwar  Patel:  If  90  million

 acres  of  land  have  really  irrigation
 facilities,  I  fai]  to  understand  why
 should  this  country  be  producing  only 84  million  tons,

 Here  I  would  like  to  make  a  refer-
 ence  to  Bihar.  A  request  was  made  to
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 the  Chief  Secretary  to  the  Govern-
 ment  of  Bihar,  when  he  was  the
 Development  Commissioner,  to  find
 out  what  are  the  tanks  and  other
 water  resources  in  one  particular  dis-
 trict,  Gaya,  which  have  gone  out  of
 use  because  they  have  not  been  taken
 care  of  when  we  took  the  reins  of
 this  Government.  He  conducted  a
 very  thorough  survey  and  came  to
 the  conclusion  that  Rs.  500  crores
 would  be  needed  to  put  those  sources
 of  irrigation  back  in  order.  So,  we
 can  realise  that  while  we  propose
 through  these  grandiose  schemes,
 river  valley  projects,  to  add  to  the
 irrigation  poterMial  of  this  country,  we
 have  been  sadly  neglecting  the  exist-
 ing  sources  of  irrigation,

 Some  hon.  Members  have  suggested
 that  in  view  of  the  failure  of  the
 Government,  both  at  the  Centre  and
 in  the  States,  to  get  the  plans  imple-
 mented,  it  is  necessary  that  some
 effort  should  be  made  to  decentralise

 The  point  that  I  want
 to  urge  upon  the  Government  is  that
 decentralisation,  as  it  is  understand
 today,  is  not  the  remedy.  The  remedy
 that  I  may  suggest  may  sound  almost
 foolish  to  the  all-knowing  persons  on
 the  Treasury  Benches  and  the  Agri-
 culture  Ministry,  but  I  would  still
 venture  to  suggest  that  if  only  the
 Government  of  India  and  the  State
 Governments  withdrew  themselves
 from  the  field  of  agriculture,  if  they
 ceased  to  be  the  instructors  ang  guides
 of  peasants,  who  any  time  know
 better  than  any  one  of  them  or  all  of
 them  put  together,  if  they  only  with-
 drew  themselves  and  let  the  people
 help  themselves,  by  giving  them  the
 wherewithal,  by  providing  them  with
 required  credit,  the  result  will  be
 startling.  There  are  hardly  a  few
 thousand  mills  and  factories  in  this
 country.  We  have  umpteen  sources
 for  financing  them.  Do  we  realise
 that  there  are  7  crores  of  factories  in
 our  farms,  there  are  7  crores  of
 families  and  the  pittance  of  credit  that
 is  made  available  to  them  through  all
 kinds  means  reach  only  those  who  do
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 not  need  that  credit,  when  it  is  dis-
 tributed  through  the  agencies  of  the
 State  Government  as  taccavi  loans  or
 credit  to  the  co-operative  societies?  It
 does  not  mean  anything  to  90  per  cent
 of  the  farmers  of  this  country.

 Shri  Misra  was  proud  to  impress
 upon  this  House  that  agriculture  alone
 was  responsible  for  an  exchange  earn-
 ing  of  the  tune  of  nearly  Rs,  500
 crores  a  year.  That  is  in  spite  of  you.
 If  they  had  been  producing  and  earn-
 ing  foreign  exchange,  it  is  in  spite  of
 the  Government  of  India’s  best  efforts
 to  thwart  all  the  efforts  of  the  poor
 farmers.

 We  forget  that  the  real  problem  of
 this  country  is  not  production,  is  not
 fertilizer;  it  is  the  question  of
 emphasis,  it  is  the  question  of  recogni-
 tion.  All  these  years  we  have  been
 trying  to  build  up,  what  I  call,  the
 extension  of  Europe,  the  European
 culture,  urban  India,  big  industries;
 the  little  man  is  hardly  of  any  conc2rn
 for  uss  The  other  day  Shri  Mehr
 Chand  Khanna  was  proudly  saying—
 and  none  of  them  objected  to  that—
 that  the  Government  has  decided  that
 Delhi  will  be  a  beautiful  city  and  the
 jhuggiwallas  must  go  and  that  the
 Government  is  going  to  follow  and
 achieve  its  objective.  Well  and  good. He  is  welcome  to  do  whatever  he
 likes.  The  little  urchins,  the  sons  of
 these  labourers,  who  are  helping  the
 building  up  of  the  air-conditioned
 mansions  in  which  you  and  I  work,
 they  may  as  well  be  exposed  to  the
 hot  sun  and  hot  wind  of  Delhi;  it  is
 none  of  his  concern.  But  how  do  they
 happen  to  trek  into  these  cities?)  Why do  they  come  here?  Unemployment
 that  prevails  in  the  rural  side  is  the
 Teal  cause.  It  is  not  that  they  want
 to  be  here  to  be  treated  like  rats  and
 unwanted  animals  and  so  they  throng
 big  cities  like  Bombay,  Calcutta  und
 Dethi.

 So,  the  question  is  that  the  Govern-
 ment  should  decide  whether  it  is  the
 urban  India,  the  big  industries,  that
 we  are  pledged  to  build  or  we  have
 to  build  the  villages.  If  Gandhiji’s
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 dream  to  make  India  and_  Indian
 fiswaraj  meaningful  has  any  idealism

 and  any  appeal  left  to  this  Govern-
 ment  and  to  ourselves,  we  wil]  have
 {to  make  up  our  mind  that  we  have  to
 do  everything  to  see  to  it  that  the
 rural  man,  who  not  only  produces
 food  but  also  fibres  and  other  raw
 material  for  the  factories  on  whicn
 the  town-dwellers  are  prospering,  wh:
 are  the  hardest  working  people—90
 per  cent  of  the  prosperity  even  today
 can  be  traced  only  to  their  effort—-
 should  have  a  square  deal.  It  is  time
 that  we  withdraw  ourselves  from
 spheres  to  which  we  do  not  belong.
 where  we  do  not  have  to  teach  any
 thing  and  have  to  learn  everything
 Not  only  that,  I  have  not  the  least
 doubt  in  my  mind  that  the  farmers
 of  India,  leave  alone  their  being  able:
 than  the  agricultural  graduates  thut
 we  are  producing  by  the  hundred<
 every  year,  are  abley  than  any  farmer
 anywhere  in  the  world.  If  you  do  not
 provide  them  with  adequate  credit,
 do  not  expect  anything  from  them.

 को  सूमत  प्रसाव  (मुजफ्फरनगर)  :
 आपने  जो  मुझे  समय  दिया  है,  उसके  लिए  मैं
 झ्राभार  प्रदर्शित  करना  चाहता  हूं  1  हमारे
 कृषि  मंत्री  ने  हाउस  में  एक  वक्तव्य  दिया  था
 जिस  में  उन्होंने  गहूं  की  कीमतें  निर्धारित  की
 थीं  ।  उन्होंने  एक  उसूल  रखा  है  भ्ौर  वह  यह
 है  कि  कीमत  ऐसी  होनी  चाहिये  जो  किसान  के
 लिए  रिम्युनरेटिव  हो  शभ्रौर  जो  कंज्यूमर  के
 मीन्ज  के  प्रन्दर  हो  1  मैं  समझता  हूं  कि  इन
 दोनों  में  तालमेल  रखना  मुश्किल  है।  मुश्किल
 यह  है  कि  ग्राज  इनफ्लेशन  का  दबाव  है  1
 झुपये  की  कीमत  रोजमर्रा  गिर  रही  है।  किसान
 के  दृष्टिकोण  से  पिछले  साल  जो  एक  मुनासिब
 कीमत  थी,  रिम्युनरेटिव  कीमत  थी  वह  भ्राज
 रिम्युनरेटिव  कीमत  नहीं  है  श्रौर  जो  प्राज
 रिम्युनरेटिव  कीमत  होगी  वह  भ्रब  से  छ:  महीने
 बाद  रिम्युनरेटिव  कीमत  नहीं  होगी  ।  इस
 वास्ते  जब  तक  इस  समस्या  को  हल  नहीं  किया
 जायेगा  तब  तक  खाद्यान्न  की  समस्या  या
 प्लानिंग  की  समस्या  को  श्राप  हल  नहीं  कर
 सकेंगे  ।
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 [क्री  समत  प्रसा  ]

 एक  बात  से  भूझे  बड़ा  ताज्जुब  हुआ
 पिछले  साल  88  मिलियन  टन  का  प्रोडक्शन
 हुआ  अगर  मैं  गलती  नहीं  कर  रहा  हूं  तो
 7.3  मिलियन  टन  इम्पोर्ट  हुप्र  ।  उसके
 बावजूद  भी  मुल्क  में  कमी  की  ही  भाबोहवा  थी  ।
 तमाम  स्टट्स  गल्‍ले  की  मांग  कर  रही  थीं
 झ्रौर  उनकी  इस  मांग  को  हमारी  सरकार  पूरा
 नहीं  कर  पा  रही  थी  ।  जब  पाकिस्तान  का
 प्राक्रमण  हुप्ला  हिन्दुस्तान  पर  तो  चाहे  पैड़ियों-
 टिज्म  के  मोटिव  से  कहिये  या  इस  >'याल  से  कि
 लड़ाई  का  समय  है  श्लोर  इस  समय  में  भ्रन्न  को
 बाहर  निकाला  जाये,  गल्ले  की  कोई  कमी  वाका
 नहीं  हुई  ।  भ्राज  भी  पिछला  बचा  हुमा  गल्‍ला
 बाहर  भरा  रहा  है  ।  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि
 गल्‍ले  की  कमी  तो  जरूर  है  लेकिन  जिस
 दाम  पर  ग्राप  चाहते  हैं  कि  किसान  गल्‍्ला
 दे  उस  दाम  पर  गल्ला  देने  के  लिए  किसान
 तैयार  नहीं  है  ।  जिस  भ्रनुपात  से  और  चीजों
 की  कीमतें  बढ़ी  हैं  उसी  भ्रनुपात  से  वह  उसकी
 कीमत  भी  लेना  चाहता  है  ।  आपने  बैस्ट
 क्वालिटी  के  गेहूं  की  कीमत  ७2  रुपये  फी
 क्विटल  मुकरर  की  है।  मैंने  लोगों  से  बातचीत
 की  है  |  मुझ  पता  चला  है  कि  28  से  30
 रुपये  से  कम  में  चालीस  किलो  प्रच्छे  किस्म
 का  गेहूं  बाज़ार  में  नहीं  मिलेगा  ।  इस  वास्ते
 मैं  चाहता  हूं  कि  खाद्य  मंत्री  इस  बात  पर
 गौर  करें  कि  बजाय  इसके  कि  इसको  एक
 रिम्युनरेटिव  प्राइस  का  नाम  दिया  जाये
 झ्राप  एक  मिनिमम  प्राइस  सपोर्ट  रखें  ताकि
 झ्रगर  माकिट  उससे  नीच  जाती  है  तो  उस
 कीमत  पर  गदला  खरीदा  जा  सके  ।

 पिछले  साल  जैसा  मैंने  कहां  है  85
 मिलियन  टन  पैदा  होने  के  बावजूद  भी  गल्‍ले
 की  कमी  थी  |  आपकी  रिपोर्ट  में  दर्ज  है  कि
 माकिट  एराइवलज़  कम  हुई  ।  बयों  कम  हुई
 शौर  यह  गल्ला  कहां  गया  इस  पर  श्रापको
 ज़रूर  विचार  करना  चाहिये  ।

 जिस  विषय  की  भाज  चर्चा  की  जा  रही  है
 पंडित  जी  के  जमाने  में  भी  इसी  तरह  से  उसकी

 APRIL  20,  966  D.  G.  ‘1966-67.  I2!04

 चर्चा  चली  थी  ।  उस  वक्त  वह  कहते  थे  कि
 एक  सौ  मिलियन  एकड्ट  ऐसी  भूमि  है  जिसके
 लिए.  एध्यो्ड  रेनफाल  है  या  जिस  फे  लिए
 इरिंगेशन  के  साधन  हैं  श्रौर  उस  में  इंटेसिय
 फामिग  किया  जाये  तो  यह  समस्या  हल  हो
 जायेगी.  |  i948  या  i950  @  झ्ापकी
 प्रो  मोर  फूड  कंम्पेंज  चली  थीं।  उस  बवत  की
 भी  एसी  ही  स्पीचिज़  हैं  प्रोग्राम  श्रोर  पालिसी
 तो  श्राप  की  ठीक  है  |  लेकिन  जो  इस्प्लेमेंटशन
 है  वह  डिफैकिटिव  है।  गल्‍ले  की  पर्याप्त  मात्रा  में
 सप्लाई  पहुंचाना  सैंटर  का  काम  है  |  यह
 ड्यूटी  उन्होंने  प्रपने  ऊपर  ली  थी  |  जो  गत्ले
 के  वितरण  का  काम  है,  यह  स्टेट्स  पर  छोड़ा
 था  ।  गल्‍्ला  ज्यादा  उपजान ेक ेप्रोग्राम  का
 जहां  तक  ताहलक  है,  इस  पालिसी  को  इम्प्लेमेंट
 करने  का  जहां  तक  ताहलुक  है  यह  स्टट्स  का
 काम  है  ।  कम्युनिटी  डिवलपमेंट  का  काम  भी
 श्रब भ्ापके  अधीन  श्रा  गया  है  Y  मैं  चाहता
 हूँ  कि  हर  एक  स्टेट  में  दो  तीन  सैंटेर्ज़  भ्ाष
 विज्विट  करें  भ्रोर  सरप्राइज़  विजिट्स  ये  हों
 श्रौर  देखें  कि  क्या  जो  श्रापकी  ग्रागंनाइजेशन  है
 उस  में  कहीं  किसी  की  कोई  जिम्मेदारी  है  v
 मैं  श्रापतों  बतलाना  चाहता  हूं  कि  किसी  की
 कोई  जिम्मेदारी  नहीं  है  ।  जो  ब्लाक  का
 प्रमुख  है  उसके  पास  फाइनेंसिस  नहीं  है  बौर
 न  कोई  खास  उंसकी  रिसपांसिबिलिटी  है  1
 जो  जिला  परिषद्‌  का  श्रध्यक्ष  है,  उसकी
 कोई  जिम्मेदारी  नहीं  है  1  जो  एग्रिकलचरल
 भ्राफिससं  हैं  वे  भश्रपने  श्राफिसों  में  बैठते  हैं  ।
 इस  तरह  से  यह  काम  चलने  वाला  नहीं  है  ।
 जो  प्राप  स्कीम्ज़  बनाते  हैं  उनके  इम्प्लेमेंटेशम
 की  जिम्मेदारी  डिस्ट्रिक्ट  लेवल  पर,  सलाक
 लेवल  पर  और  हर  एक  भ्रफसर  पर  जब  तक
 न  डाली  जाये  श्रौर  यह  न  कहा  जाये  कि
 यह  ग्रापकी  जिम्मेदारी  है  कि  इसको  भ्राप
 पूरा  करें,  तब  तक  ग्रापका  काम  नहीं  चल
 सकता  है  1  श्रगर  कोई  प्रपनी  जिम्मेदार
 को  पूरा  करने  में  अ्रसमफल  रहता  है  तो  उसके
 खिलाफ  एक्शन  लिया  जाना  चाहिये  धौर
 जिस  भ्रादमी  ने  भ्रस्छा  काम  किया  हो,  उसके



 I2I05  0.  0.  ‘1908-67

 काम  का  एप्रिशिएशन  होना  चाहिये,  उसको
 उसका.  रियाई  मिलना  चाहिये  भ्रगर  झापने
 एसा  किया  तो  झ्लापकी  गाड़ी  बागे  चल
 कती  &  4

 एक  मौके  पर  हमारे  कृषि  मंत्री  जी  ने
 एक  बहुत  भ्रच्छी  बात  कही  थी  ।  उन्होंने
 कहा  था  कि  असल  प्राबलैम  यह  है  कि  जिन
 किसानों  के  पास  दो  दो  या  तीन  तीन  एकड़
 भूमि  है,  उसकी  उपज  को  कैसे  बढ़ाया  जाये  ।
 हमारे  देश  में  कसरत  इन  लोगों  की  है  जिनके
 वास  बहुत  थोड़ी  भूमि  है  ।  बड़े  बड़े  फार्म
 जिनके  पास  हैं,  उनकी  तादाद  बहुत  थोड़ी  है  1
 लैकिन  ये  जो  थोड़ी  थोड़ी  भूमि  के  मालिक  हैं
 इमके  पास  पर्षाप्त  मात्रा  में  साधन  नहीं  हैं  ।
 ऐसा  न  हो  कि  ये  दर-ब-दर  की  ठोकरें  खाते
 फिरते  रहें  ।  इनके  लिए  ठीक  समय  पर
 साधनों  का  इंतज़ाम  होना  चाहिये  |  जो
 सम्बन्धित  भ्रादमी  है  उसकी  यह  ड्यूटी  होनी
 चाहिये  कि  वह  यह  देख  कि  साधन  सब  के  सब
 इनके  पास  पहुंचे  ।  श्रगर  उनको  साधन  सुलभ
 कर  दिये  जायें  तो  भ्रवश्य  हमें  पपने  प्रयत्नों  में
 कामयाबी  मिन्न  सकती  है  1

 जो  प्लानिंग  है  इसका  डिस्ट्रिक्ट  एक  यूमिट
 होना  चाहिये  1  डिस्ट्रिक्ट  में  फिर  ब्लाक  ([निट
 होना  चाहिये  1  जितने  विल्लेज  लेवेल  वकंर  हैं,
 ब्लाक  डिवेलेपमेंट  वर्कर  हैं  या  एग्रिकलचर
 श्राफ्सिर  हैं  उनको  हर  एक  विल्लेज  के  बारे  में
 मालूम  होना  चाहिये  कि  उस  विल्लेज  में  किस
 किसान  को  किस  चोज  की  ज़रूरत  है,  किस
 किसान  की  भूमि  कैसी  है,  किस  किस्म  की
 खाद  को  उसमें  ज़रूरत  है  |  प्गर  उमको
 यह  सब  मालम  हो  प्ौर  पर्याप्त  माता  में
 उस  किसान  को  साधन  मुहैया  कर  दिये  जायें
 श्रौर  उसके  जो  प्राबलैम्ज़  हैं  उनको  श्राप
 सिम्पेथेटिक  तरीके  से  एप्रोच  करें,  किसान
 बन  कर  श्र  किसान  के  नाते  एप्रोच  करें
 तो  प्राप  पायेंगे  कि  किसान  बड़ा  रिसपांसिव
 है,  वह  झापकों  पभ्रधिक  पैदावार  करके  दे
 सकता  है
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 हमारे  शारत्ती  जो  ने  एक  भ्रपील  को  थी  1
 उस  श्रपील  का  प्रसर  सब  जगह  ह््भ्ा  था |
 उत्तर  प्रदेश  में  भी  हुआ  था  ।  ब्लाक  लेवेल
 पर  पांच  छः  मीटियों  में  जाने  का  मुझे  प्रवसर
 मिला  है  |  मैंने  देखा  है  कि  वहां  किसान
 बड़े  शौक स ेप्राते  हैं,  उत्साह  भी  उनमें  बहुत
 है  थे  कहते  थे  कि  प्रधान  मंत्री  की  झ्पील  है
 ग्रौर  इस  प्रपील  पर  हमें  भ्रमल  करना  है  t
 लेकिन  प्राप  देखें  कि  कैसे  भ्मल  हो  सकता  है
 उनको  बेस  खरीदने  के  लिए  झ्रगर  तकावी  की
 ज़रूरत  होती  है  श्रौर  उसके  लिए  वै  एप्लीकेशन
 देते हैं  तो  तकावी.  उनको  फसल  बोने  के
 एक  महीने  दो  महीने  बाद  जा  कर  मिलती  है  ।
 खाद  की  जरूरत  होती  है  तो  खाद  समय  पर
 नहीं  मिलती  है।  समय  पर  बीज  नहीं  मिलते
 हैं  |  मैं  चाहता  हूं  कि  ये  सब  साधन  उनको
 समय  पर  सुखभ  करने  का  प्रबन्ध  किया
 जाये  ।

 जहां  तक  बीज  का  सम्बन्ध  है,  मुझे  मालूम
 हुआ  है  कि  कुछ  ऐसी  वेराइटीज  गेहूं  की  हैं  कि
 अगर  उनको  लेट,  नवम्बर  के  भ्राखिरी  सप्ताह
 में  या  दिसम्बर  के  पहले  सप्ताह  में  भी  भाप
 खेत  में  डाल  दें  ग्रौर  खेत  तैयार  कर  लें  तो
 दो  फसलें  ली  जा  सकती  हैं  1  लेकिन  वह  तभी
 हो  सकता  है  जब  कि  नवम्बर  के  पहले  सप्ताह
 में  गन्ने  की  कटाई  हो  जाये  ।  लेकिन  दिक्कत
 यह  होती  है  कि  मिलें  गन्ना  नवम्बर  में  नहीं
 लेती  हैं,  वे  तब  चलती  नहीं  हैं  1  गन्ना  खेतों  में
 खड़ा  रहता  है  t  मैं  प्राथंना  करता  हूं  कि  श्राप
 रिसर्च  करके  गश्ने  के  बीज  की  ऐसी  वेराइटीज
 तलाश  कीजिये  कि  जो  पहले  ही  तैयार  हो
 जाय  बौर  मिल  नवम्बर  के  पहले  हफ्ते  में
 चलने  लगे  श्रौर  उनको  उस  समय  गन्ना  भी
 मिल  जाय  तो  एक  गन्ने  ककी  फसल  हो  गई
 श्रौर  दूसरी  गेहूं  की  फसल  हो  गई  ।

 सभापति  महोबथ  :
 करें  |

 ग्रवः  श्राप  खत्म

 श्री  समत  प्रसाद  :  जब  तक  प्राप  किसान
 की  प्रावश्यकताप्नों  को  पूरा  नहीं  करेंगे
 तब  तक  इसमें  कोई  प्रंगति  होने  वाली  नहीं  है
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 [श्री  सुमत  प्रसाद]
 श्रौर  भ्रगर  हमारे  देश  ने  आलात्मनिर्भरता
 हासिल  न॑  की  गल्ले  के  मामले  में  तो  श्रापका
 कोई  प्लान  कामयाब  न  होगा  ।

 Dr,  L.  M.  Singhvi:  All  of  us  have
 spoken  in  the  strain  of  commonsénse
 and  it  is  that  which  seems  to  be
 peculiarly  lacking  in  the  long  period
 of  travai]  and  ‘trial  in  the  matter  of
 our  food  policy.  Mr.  Nath  Pai  be-
 wailed  the  fact  that,  in  spite  of  the
 long  co-habitation  that.  the  Govern-
 ment  had  had  with  these  problems,
 they  were  not  able  to  master  the
 problems.  He  did  not  know  perhaps
 the  mysterious  way  in  which  the
 conjugal  relationship  between  the
 Government  and  the  problems  to
 which  it  is  wedded  has  worked  out.
 The  Government  has  become  more
 and  more  henpecked  as  a  consequence
 of  this  prolonged  co-habitation,  There
 has  grown  a  sort  of  despair,  a  sort  of
 soft  yielding  unquestioning  slavery
 to  the  problems  as  a  consequence  of
 this  long  co-habitation.  This  long
 cohabitation  has  leg  to  a  prolific  and
 unceasing  procreation  of  problem-
 progney.  Equally  prolific,  it  scems.
 are  the  alibis  and  excuses  which  the
 Government,  year  after  year,  parades
 before  this  House  and  this  country.

 Mr.  Chairman,  the  most  refreshing
 part  of  the  entry  into  this  particular
 office  of  Mr.  Subramaniam’  was  the
 realisation  that  he  brought  to  bear
 upon  agricultural  policies  that  old  and
 outdated  concepts  would  not  enable
 us  to  make  a  technological  break-
 through—the  confidence  that  he  sought
 to  infuse  in  the  technical  and  adminis-
 trative  cadres  of  people  at  various
 levels  who  have  to  implement  the
 agricultural  policies  of  the  country.
 The  most  refreshing  part  is  the  out-
 line  of  the  new  agricultural  strategy
 which  has  been  spelt  out  in  a  number
 of  documents  and  which  I  personally
 consider  to  be  basically  sound.  It  is
 for  this  that  I  would  like,  first  of  all,
 to  congratulate  the  Minister.  As  a
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 matter  of  fact,  it  is  not  as  if  it  is  a
 routine  rehash  and  re-statement  of  old
 and  outdated  policies.  As  a  matter  of
 fact,  there  are  areas  in  which  Mr.
 Subramaniam  has  made  bold  to
 enunciate  new  concepts  and  to  advo-
 cate  brave  and  welcome  departures,
 for  example,  in  respect  of  inputs,  in
 respect  of  fertilisers,  in  respect  of  the
 policy  that  technologically  alone  we
 would  be  able  to  solve  our  problems
 of  agriculture.  In  a  country  like  ours,
 Productivity  is  largely  a  matter  of
 resource  application.  It  appears  that
 resources,  both  physical  and  techno-
 logical,  have  been  very  scarce  and  yet,
 our  Government  was  naive  enough
 for  years  and  yeras  to  hope  that  out-
 put  would  increase,  although  they
 were  not  prepared,  although  they
 were  not  planning,  to  put  any  sub-
 stantial  inputs.  It  is  shocking  to  find,
 for,  example,  that  the  average  quan-
 tity  of  nutrient  per  acre  available  in
 our  country  is  no  more  than  three
 pounds.  As  compared  to  this,  in
 Japan,  the  per  acre  application  of
 nutrients  is  as  large  as  300  pounds,
 i.e.  nearly  hundred  times  as  much  as
 in  our  country.  In  Taiwan  it  is  as
 much  as  80  Ibs.  and  in  Korea  it  is  as
 much  as  00  Ibs.  per  acre.  I  shall  cite
 only  the  instances  of  the  Asian
 nations  because  their  circumstances
 are  somewhat  more  comparable  to  our
 own  circumstances.

 Even  out  of  these  average  3  Ibs.  of
 nutrients  available  in  our  country  per
 acre,  most  of  it  goes  for  cash  crops
 with  the  result  that  so  far  as  food
 crops  are.  concerned,  there  is  hardly
 any  nutrient  and  fertiliser  available
 for  them.  Indeed  I  have  felt  for  a
 long  time  that  in  certain  parts  of  the
 country  where  we  have  concentrated
 on  production  of  food  crops  we  are
 penalised.  The  agriculturist  in  those
 parts  of  the  country,  who  has  pursued
 steadfastly  the  production  of  food-
 grains  actually  has  to  pay  a  heavy
 price.  The  agriculturists  in  other
 parts  of  the  country  who  have  pro-
 gressively  been  weaned  away  from
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 growing  food  crops  and  who  have
 concentrated  themselves  on  cash
 crops  as  a  matter  of  fact  did  so  at  a
 considerably  heavy  cost  to  those  who
 engaged  themselves  in  production  of
 food  crops,  I  know  that  if  a  com-
 parative  and  close  study  is  made  of
 this  phenomenon  it  would  be  found
 that  it  has  resulted  in  far-reaching
 inequities  and  injustices.  This  should
 be  remedied  I  feel,  and  T  hope  that
 the  Government  would  proceed  to  do
 something  positive  about  this  aspect  of
 the  matter.

 About  fertilisers,  our  experience  has
 been  that  it  is  not  available  in  time.
 and  it  is  not  available  at  reasonable
 prices.  The  co-operatives  about
 which  my  hon.  friend  Shri  Shyam
 Dhar  Misra  spoke  somewhat  eloquent-

 Mr,  Chairman:  Dr.  L.  M.  Singhvi
 may  resume  his  seat  for  a  second.  I
 would  like  to  put  one  thing  to  the
 House.  Before  I  had  taken  the  chair,
 the  Deputy-Speaker  had  put  it  to  hon.
 Members  whether  they  would  like  to
 sit  extra  for  an  hour  or  so.

 Some  hon.  Members:  No.
 Mr.  Chairman:  I  find  that  a  num-

 ber  of  hon.  Members  are  very  vager
 to  speak  on  this  subject.  Ag  it  is,  at
 6  pm.  we  have  to  adjorun  this  dis-
 cussion;  my  submission  is  that  in  case
 hon.  Members  are  prepared  to  sit  for
 some  time  more,  al]  the  hon.  Members
 who  are  here  wil]  be  accommodated.

 Several  hon.  Members:  Yes,

 Shri  Raghunath  Singh  (Varanasi):
 That  is  a  very  good  suggestion.  We
 all  welcome  your  suggestion,  and  all
 the  hon.  Members  who  are  here  should
 be  given  a  chance  to  speak.  The  sug-
 gestion  you  have  made  is  a_  very
 good  and  welcome  suggestion.

 ब्रज  बिहारी  महरोत्रा  (बिल्हौर)  :
 हमें  बोलने  को  समय  नहीं  मिलतक#  A  में
 वाक  झाउट  करता  हूं  ।

 3i2  (Ai)  LSD—II.
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 (Shri  Braj  Bihari  Mehrotra  left  the

 House)
 श्री  न०  प्र०  यादव  :  हम  दो  घंटे  बैठने

 के  लिए  तैयार  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  भ्रार्डर,  झ्राडर  ।

 श्री  न०  प्र०  यादव  :  8  बजे  तक  हम  लोग
 बैठने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 Shri  D.  N.  Tiwary  (Gopalganj):  It
 is  not  necessary  that  every  Member
 should  speak  on  every  Demand.  Only those  should  be  given  chance  who
 have  not  spoken  on  any  other  De-
 mands,

 Shri  Inder  J.  Malhotra  (Jammu  and
 Kashmir):  Those  who  take  special
 interest  in  the  subject  should  also  be
 given  chance.

 Mr.  Chairman:  I  wish  the  hon.
 Member  had  been  here  earlier;  then
 he  would  have  seen  that  during  the
 last  one  hour,  only  those  Members
 had  spoken  who  had  not  spoken
 before,  and  particularly  friends  from
 his  own  State.

 Shri  Inder  J.  Malhotra:  You  should
 also  give  chance  to  those  Members
 who  take  interest  in  the  subject.

 Shri  Sheo  Narain:  We  are  all  inter-
 ested  in  the  subject,  and,  therefore,
 we  are  sitting  here.

 Dr.  L.  M,  Singhvi:  I  hope  that  all
 this  time  would  not  be  treated  as  part
 of  my  time,

 I  am  speaking  about  the  co-opera-
 tives  which  have  been  found  guilty,  in
 a  number  of  cases,  of  distributing  fer-
 tilisers  either  on  the  basis  of  rank
 patronage  or  on  the  basis  of  black-
 marketing.  I  have  known  both  these
 types  of  instances,  these  have  been
 brought  to  my  attention,  and  yet  it
 appears  that  we  are  anxious  to  pour
 in  large  amounts  of  money  into  the
 co-operative  movement,  but  are  not
 equally  anxious  to  ensure  that  these
 moneys  are  properly  utilised.  Unless
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 [Dr.  L.  M.  Singhvi]
 that  assurance  is  forthcoming,  cries
 would  continue  to  be  raised,  and  I
 think,  legitimately,  against  co-opera-
 tives  even  from  quarters  which  are  not
 basically  and  in  principle  opposed  to
 the  co-operative  movement,  but  who
 are  disheartened  and  disillusioned  by
 the  manner  in  which  the  co-operatives
 function,  by  and  large,  throughout  the
 country,  with  some  honourable  ex-
 ceptions.

 Much  is  made  of  what  has  been  done
 so  far  in  the  matter  of  irrigation  in
 our  country.  Sometimes  major  irriga-
 tion  projects  are  cited  as  the  great
 examples  of  initiative  and  planning  in
 our  country;  on  other  occasions,  em-
 phasis  is  laid  on  minor  irrigation  pro-
 jects  and  what  wonders  have  been
 achieved  in  that  field  by  Government.
 I  am  sure  none  of  us  is  prepared  to  be
 led  by  any  of  these  arguments.  I
 should  like  to  read  what  a  student  of
 Indian  economics  has  to  say  on  this
 matter,  not  an  altogether  objective  or
 impartial  student;  his  is  a  pessimistic
 and  dismal  study  in  which  these  ob-
 servations  are  contained;  nevertheless,
 it  is  somewhat  pertinent  to  the  whole
 problem  of  irrigation  engineering  in
 our  country  and  the  approach  or  irri-
 gation  engineering  in  our  country.
 This  is  what  it  says:

 “Between  the  beginning  of  the
 First  Plan  and  the  middle  of  the
 Third.  India  brought  20  million
 new  acres  under  irrigation.”—

 this  is  a  tall  claim.  and  if  it  were  cor-
 rect.  it  would  be  a  very  heartening
 claim  for  the  Government  to  make—

 “But  ‘under  irrigation’  does  not
 mean  what  it  does  in  the  United
 States.  It  usually  means  providing
 water  on  an  uncertain  delivery
 schedule  and  in  amounts  _  insuffi-
 cient  for  high  yield.  It  is  a  valued
 method  of  drought  relief,  and
 what  is  often  officially  claimed  for
 it  is  that  it  helps  keep  production
 from  falling  badly  in  drought”,—

 This  is  what  the  hon.  Minister  has  on
 etcasion  claimed  without  carrying
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 much  conviction.  The  evalution,  I
 have  cited,  goes  on  the  say:—

 “Disciplined  delivery  of  water
 for  sustained  high  yield  is  a  con-
 cept  of  irrigation,  not  yet  accepted
 by  the  Ministry  of  Irrigation  and
 Power.  Nor,  because  the  costli-
 ness  of  irrigation  calls  for  austeri-
 ty  in  project  design,  has  drainage
 been  incorporated  into  irrigation
 wel]  enough  to  escape  the  charge
 often  made  by  foreign  irrigation
 specialists,  that  major  irrigation
 projects  have,  through  waterlog-
 ging  and  salinization,  destroyed
 more  productive  acres  than  they
 have  created.  The  government
 has  invested  heavily  in  irrigation;
 but  it  is  a  source  of  widespread
 complaint  that  major  projects  lag
 badly  in  construction,  with  the
 result  that  even  the  limited  ob-
 jective  of  drought  relief  is  not
 effectively  pursued.  Clearly,  irri-
 gation  projects  do  not  explain  the
 growth  of  output,  and  the  big
 projects  may  have  on  balance
 retarded  the  growth  of  output”.

 It  seems  that  unless  the  approach
 {o  irrigation  is  re-oriented,  unless  a
 drainage  system  is  considered  at  the
 same  time  that  irrigation  is  planned,
 unless  we  are  able  to  make  sure  that
 irrigation  will  contribute  in  a  measure
 commensurate  with  the  outlays  on  it,
 the  whole  planning  would  be  self-
 defeating  and  ill-conceived.

 Now  in  the  new  agricultural
 strategy  we  are  told  that  sufficient
 attention  would  be  paid  to
 soil  conservation.  I  should  like
 to  point  out  what  a_  publication
 of  Government  itself  says—and  this  is
 accepted  as  axiomatic  truth  every-
 where:

 “Historical  and  archaeological
 evidences  show  that  the  land  re-
 sources  are  exhaustible  and  nations
 that  have  not  taken  care  of  their
 lands  have  had  to  pay  by  extinc-
 tion...  on
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 It  can  be  said  perhaps  with  a  mea-
 sure  of  authority  that  soil  erosion  has
 taken  away  as  much  as  l7—20  per
 cent  of  our  land  since  the  onset  of
 this  country.  If  this  is  a  reasonably
 correct  figure,  then  a  devastating  and
 shocking  prospect  is  before  us.  I
 should  like  to  know  in  particular  as  to
 what  is  planned  to  be  done  about
 arresting  the  advent  of  soil  erosion
 at  a  fast  pace.

 I  would  also  like  to  know  as  to
 whether  projects  for  land  utilisation
 and  water  utilisation  have  been  pro-
 perly  developed  and  coordinated.  I
 am  not  at  all  satisfied  with  what  has
 been  done  in  the  past  and  I  shall  like
 the  Minister  to  tell  us  how  the  new
 agricultural  strategy  would  express
 itself  in  the  matter  of  water  and  land
 ‘management.

 Mr.  Chairman:
 now.

 He  will  conclude

 Dr.  L.  M.  Singhvi:  I  have  taken,  I
 think,  only  !  mintues.  I  think  8
 minutes  are  allotted  to  my  group.  I
 will  conclude  in  the  time  that  is  due
 to  me.

 It  seems  we  have  effected  an  in-
 crease  of  about  50  per  cent  over  a
 period  of  5  years,  but  the  per  cf{pita
 increase  during  this  period  hag  been
 perhaps  less  than  5  per  cent  because
 of  the  rise  in  population.  That  is
 where  every  Food  Minister  will  conti-
 nue  to  meet  his  Waterloo,  unless
 something  is  done  on  a  mass  scale,
 and  not  in  the  peripheral  manner  in
 which  the  family  planning  policies  are
 being  pursued  in  this  country.

 I  should  like  to  emphasize  that  the
 Government  should  give  the  highest
 priority  to  agro-industries  and  indus-
 tries  which  would  contribute  to  the
 growth  of  agriculture  in  this  country,
 because  that  is  the  only  way  we  can
 really  ‘make  a  technological  break-
 through  in  our  present  stagnation.
 That  alone  can  bring  to  a  stop  the  ship
 to  mouth  policies  of  the  Government.

 I  would  like  to  make  a  special  plea
 for  a  far  more  massive  conception  for
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 the  desert  development  programme
 than  the  one  that  finds  expression  in
 the  report  before  us.  The  report  is  a
 very  bleak,  cheerless  document  in  this
 respect.  It  dismisses  the  whole  idea
 in  one  neat  little  sentence  which  con-
 ceals  more  than  it  reveals.  The  alloca-
 tions  on  this  head  have  been  consider-
 ably  reduced,  and  I  would  like  to
 make  a  plea  that  this  project  igs  pur-
 sued  with  maximum  possible  resources,

 Mr,  Chairman:  He  should  conclude.
 Iam  very  much  hard  pressed  for
 time.

 Dr.  L.  M.  Singhvi:  Sir,  when  you
 intervened,  when  I  was  speaking,  the
 whole  chain  of  thought  was  broken.
 Not  only  were  three  or  four  minutes
 taken  away,  but  to  resume  the  trend
 of  thought,  I  had  to  take  a  few  more
 minutes.  You  have  ycur  difficulties,
 but  I  have  mine.

 Mr,  Chairman:  Let  ‘me  make  myself
 clear.  Now  there  is  a  backlog.  Na-
 turally  I  would  request  him  to  take
 his  exact  time  and  stop.

 Dr.  L.  M.  Singhvi:  If  you  had  raised
 this  question,  you  did  after  I  had  con-
 cluded  my  speech  and  not  in  the  mid-
 dle,  the  whole  chain  of  thought  would
 not  have  been  broken.

 Mr.  Chairman:  There  are  matters
 to  which  the  Chair  has  to  pay  atten-
 tion.  That  should  be  very  clear.

 Dr.  L.  M.  Singhvi:  I  feel  that  so  far
 as  the  question  of  seed  farms  and
 better  varieties  of  seeds  are  concern-
 ed,  the  Government  is  likely  to  fall  a
 prey  to  the  dogmatic  attitude  which
 is  being  propounded  by  some  Members
 in  this  House  as  well  as  outside.  I
 would  like  to  know  whether  the  Gov-
 ernment  are  prepared  even  to  take  up
 these  farms,  but  to  allow  the  manage-
 rial  skill  of  the  private  sector  to  ope-
 rate  in  this  field.  Alternatively,  tet
 the  Government  compete  if  necessary
 and  let  competition  show  if  the  public
 sector  seed  farms  can  do  as  well.  As
 a  matter  of  fact,  such  competition
 would  conduce  to  greater  efficiency.



 ‘T2115  D.  6.  1966-67

 {Dr.  L.  M.  Singhvi}
 One  word  more  and  I  have  done,

 and  this  is  in  respect  of  the  ascen-
 dency  of  centrifugal  forces.  A  plea
 was  entered  by  my  hon,  friend,  Shri
 Nath  Pai,  in  this  connection.  I  should
 like  to  refurbish  this  plea,  because  I
 think  this  is  the  most  central  consi-
 deration  today  for  the  very  survival
 of  our  democracy,  for  the  survival  and
 prosperity  of  our  nation.  Do  not,  for
 God’s  sake,  allow  each  Chief  Minister
 to  run  the  country  or  his  part  of  it  as
 he  likes  it.  There  is  this  Parliament
 which  is  the  conscience,  and  which  is
 the  focus,  of  the  country  as  a  whole,
 and  I  would  like  that  the  Government
 asserts  itself  in  evolving  policies  of  a
 national  character,  and  not  allow  the
 parochial  considerations,  prompted  by
 Chief  Ministers  or  others,  to  prevail.

 श्री  मुहम्मद  ताहिर'  (किशनगंज)  :  जनाब
 चेयरमैन  साहब,  बहुत  शुक्रिया  ।  मैं  ज्यादा
 वक्‍त  नही  लेना  चहता,  बहुत  मुख्तसिर  भ्रल्फाज़
 में  भ्रपनी  बातों  को  भ्रापके  सामने  रखूंगा।  बात
 दरअसल  यह  है  कि  जहां  तक  गिज्ञाई  दिक्कतों
 का  मामला  है,  मैं  इतना  जरूर  कहूंगा  कि  हमारे
 मुल्क  का  श्रौर  हमारी  हुकूमत  का  हर-हर
 फर्द  इस  बात  को  महसूस  करता  है  कि  हमारे
 यहां  गिज्ञा  की  कमी  की  वजह  से  ऐसी  हालत  हो
 गई  है  कि  हम  को  गैर  मुल्कों  के  सामने  गरदन
 झुकानी  पड़ती  है।  इस  भ्रहसास  का  पैदा  होना
 कि  हम  गिजाई  हालत  को  ऐसा  बनाये  कि  हम
 को  दूनिया  की  किसी  भी  ताकत  के  सामने
 झुकना  न पड़े,  हाथ  फैलाना  न  पड़े,  यह  श्रहसास
 पैदा  होना  इस  मुल्क  के  लिये  निहायत  ज़रूरी  है।

 इस  सिलसिले  में  दो  चार  तजावीज  श्रपने
 फूड-मिनिस्टर  साहब  के  सामने  रखना  चाहता  हूं
 झौर  चाहता  हूं  कि  वे  उन  पर  गौर  करें  भर
 एक्ज़ामिन  करें  कि  क्या  वाकई  उन  से  फायदा  हो
 सकता  है,  फूड  पोज़ीसन  अ्रच्छी हो  सकती  है  ।
 जैसा  कि  झाप  ने  श्रपनी  रिपोर्ट  में  दिया  है  कि
 हमारी  पैदावार  इस  साल  88.  4  मिलियन  टन
 हुई  भौर  सके  साथ  साथ  7.  5  मिलियन  टनज
 झपने  दूसरेइमुल्कों  से  मंगाया,  या  तो  खरीद  कर
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 मंगाया  या  इस  में  गिफ्ट  वगैरह  भी  शामि  हैं  ।
 बहरहाल  7.  5  मिलियन  टन  श्रापको  बाहर  से
 मंगाना  पड़ा  ।  मेरा  यह  कहना  है  कि  यह  मामला
 दो  सूरतों  से  हल  हो  सकता  है  एक  तो  किसानों
 काश्तकारों  और  गवर्नमेंट  के  काओपरेशन  से
 हल  हो  सकता  है,  जब  कि  इन  दोनो  में  मुशा-
 रिक्त  हो  ।  गवनमेंट  की  तरफ  से  काश्तकारों  को
 यह  बताया  जाय  कि  हम  को  इस  मुल्क  की
 गिजाई  हालत  को  श्रच्छा  करने  के  लिये  किस
 तरह  से  चलना  है,  चाहे  श्राप  उनको  बातों  के
 जरिये  बताय  या  कानून  के  ज़रिये  बताये
 उनको  बताया  जाना  चाहिये  कि  उनकी  ज़मीन  में
 जिस  कदर  गल्ला  पैदा  होता  है,  वह  सिर्फ  उनका
 नहीं  है,  बल्कि  तमाम  मुल्क  का  है,  मजदूरों  का
 भी  है  और  गैर  काश्तकारों  का  भी  उस  में  हिस्सा
 है  ।  यह  जो  गल्ला  पैदा  होता  है  उनका  पैदा
 किया  हुआ  नहीं  है,  बल्कि  उसको  पैदा  करने  वाला
 वह  है  जो  इन्सान  को  पैदा  करता  है,  वहीं  उस
 गल्‍ले  को  पैदा  करता  है।  उनको  सोचना
 चाहिये  कि  जो  गल्‍्ला  हमारे  खेतों  में  पैदा  होता
 है,  उस  में  से  भ्रपनी  जरूरतों  के  लिये  रख  कर,
 उसके  भ्रलावा  जो  बचता  है  ,  वह  मुल्क  का
 है,  दूसरे  लोगों  का  उसमें  हिस्सा  है  भऔौर  वह
 उनके  पास  जाना  चाहिये,  किस  तरह  से  जाना
 चाहिये,  उसके  लिये  कानून  बनाता  होगा,उसके
 लिये  बातें  करनी  होगी  ।

 भाज  हमारा  मुल्क  सोशलिज्म  की  तरफ
 जा  रहा  है,  सोशलिज्म  की  बात  हम  लोग  करते
 हैं,  जिस  कदर  पैदावार  मुल्क  के  भ्रन्दर  होती  है
 उसका  0  फीसदी  हुकूमत  के  गोडाउन  में  भाना
 चाहिये,  उसका  0  फीसदी  गल्‍ला  झाप  उनसे
 ले  लीजिये  uw जिसका  मतलब  हुभा  कि  करीब
 9  मिलियन  टन  गोडाउन  में  श्राजायगा  भर
 यह  गल्ला  उस  गल्लें  से  ज्यादा  होगा  जो  भाष
 दूसरे  मुल्कों  से  मंगाते  हैं।  i0  फी  सदी
 मुल्क  के  गल्‍्ले  की  जो  पैदावार  है  वह  गवनंमेंट
 गोडाउन  में  चली  जाय,  तो  यकीनन  कोई  जरूरत
 नहीं  होगी  कि  हम  बाहर  से  मंगाये,  उसी  से
 हमारा  काम  हो  जायगा  ।  इस  के  लिये  झापको

 कुछ  इनाम  ढ्ेना  होगा--काश्तकारों  को  ।  पहला
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 तो  उनको  यह  दिया  जा  सकता  हैं  कि
 झाप  उन  से  0  फी  सदी  लेते  हैं  तो  कम  से  कम
 25  फीसदी  रैन्ट  रिडक्‍शन  दिया  जाय  ।  0
 फीसदी  गला  उनके  खलिहान  से
 झापके  खलिहान  में  श्रा  जाना  चाहिये  और
 उसकी  वजह  से  भ्रापकी  जो  बाहर  से  मंगाने
 की  परेशानी  है,  वह  बच  जायगी  |

 एक  दूसरी  चीज़  मुझे  यह  भर्ज  करनी
 है  कि  बदकिस्मती  से  काश्तकारों  में  एक
 टन्डेन्सी  यह  है  कि  वह  गल्ले  को  बाजार  में  उस
 वक्‍त  ले  जाना  चाहते  हैं  जब  कीमत  बढ़  जाय  ।
 कीमत  बढ़,  तब  गल्‍्ले  को  बाजार  में  ले  जाय,

 ता  कि  ज्यादा  पैसा  मिले।  यह  एक  बिल्कुल  गलत
 बात  है  ।  वह  काश्तकार  गुनहगार  होता  है,
 वह  गैर  कानूनी  काम  करता  है,  जो  यह  सोचता
 हू  कि  गल्‍ले  को  बाजार  में  जब  ले  जायगा,  जब
 गल्ले  का  दाम  बढ़  जायगा  उसको  चाहिये  कि
 बह  भ्रपनी  जरूरतों  के  मुताबिक,  भ्रपने  बाल
 बच्चों  को  खिलाने  के  लिये  रखकर  बाकी  गल्ला
 बजार  में  ले  जाये  ।  लेकिन  उस  गल्ल ेके  बारे  में
 मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  वह  गल्ला  भ्राप  अपने
 दोस्तों  के  कब्ज  में  टही  जाने  दें  जो  कि  बड़े  बड़
 बिजनेसमन  हैं  ।  भाप  उसको  खुद  खरीद
 लीजिये,  उसको  प्रपने  गोडाउन  में  ले  जाइये,
 i0  फीसदी  जो  श्रापको  मिलेगा,  उसे

 से  जाइये  भ्लौर  जो  बाजार  में  बिकने  प्राता  है
 उसको  खरीद  कर  ले  जाइये,  बिजनेसमैन  के
 कब्जे  में  उसको  न  जाने  दीजिये,  वर्ना  फिर  वही
 किस्सा  होगा,  दाम  बढ़गा  तो  वह  उसको  रोकेगा,
 लेकिन  भ्रगर  भ्राप  के  कब्ज  में  प्राता  है  तो  दाम
 बढ़ने  का  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  t

 इस  से  एक  फायदा  यह  भी  होगा  कि  फर्ज
 कीजिये  कि  काश्तकार  00  मन  पैदा  करता
 है,  उस  से  0  मन  आप  ले  लेते  हैं  तो  उस  पर
 इस  का  यह  भी  प्रसर  पड़ेगा  कि  भाई  इस  दफा
 ज्यादा  पैदा  करना  चाहिये,  ताकि  सरकार  को
 देने  के  बाद  उसके  पास  00  मन  रह  जाय  प्रौर
 इस  तरह  से  वह  ज्यादा  पैदा  करते  की
 कोशिश  करेगा  ।
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 काश्तकारों  से  जब  भाप  यह  गलला  लेग
 तो  उनके  लिये  यह  इन्तजाम  भी  किया  जाय  कि
 जितनी  काश्तकारी  की  जमीन  है,  भ्राबपाशी
 का  सामान  हो  मैन्योस  का  समान  हो,  वह  उसको
 प्रापकी  तरफ  से  मुहिया  किया  जाय  ।  इस  के
 लिये  आपके  साथ  यह  परेशानी  है  कि  झापके
 पास  फंड्स  नहीं  हैं,  लेकिन  मैं  कहता  हूँ  कि
 हमारी  गवर्न॑मेंट  फजूल  चीज़ों  पर  बहुत  रुपयां
 खर्च  करती  हैं,  मसलन  फैमिली  प्लानिंग  पर
 रुपया  खर्चे  करती  हैं  क्‍यों  खर्च  करतीं
 है?  यह  फजूल-खर्ची  नहीं  तो  क्‍या  है  ?
 जितने  इन्सान  को  दुनिया  में  पैदा  होना  है,  वह्‌
 तो  होकर  रहेगा,  उसको  कोई  रोक  नहीं  सकता
 भगर  आप  में  यह  ताकत  है  कि  फैमिली  प्लानिंग
 के  जरिये  से  इन्सान  की  पैदावार  को  कम  करें  तो
 यह  भी  ताकत  होनी  चाहिये  कि  हज़ारों
 फैमिलिज़ञ-हसबैंड  एण्ड  वाइफ  भ्रौलाद  के  लिये
 तरसते  हैं,  क्या  उनको  श्राप  प्रौलाद  दे  सकते  हैं,
 भ्रगर  नही  दे  सकते  तो  फिर  पैदावार  बन्द
 करने  के  लिये  हज़ारों  करोड़ों  रुपया  क्‍यों  खर्च
 करते  हैं।  इस  को  श्राप  रोकिये  t

 कल्चरल  प्रोग्रामों  पर,  नाच-गाने  पर
 झाप  करोड़ों  रुपये  खर्च  करते  हैं,  इस  को
 एग्रीकल्चर  के  लिये  खर्च  कीजिये,  किसानों  को
 दीजिये,  उनके  लिये  पानी  का  इन्ताजाम  कीजिए
 उनकी  भी  मदद  होगी  भौर  गल्ला  भी  ज्यादा
 पैदा  होगा  1  मैं  ज्याद  कन्फ्यूजिंग  चीजों  को
 नहीं  रखना  चाहता  हूं,  श्रासान  चीज़ें  ही  भापके
 सामने  रख  रहा  हूं  ।  इन  पर  भ्रमल  कीजिये,
 0  फी  सदी  गल्ला  किसानों  से  लेने  के  बाद

 आपका  काम  हो  जाता  है,  श्रापको  दूसरी  जगहों
 से  हाथ  फैलाने  की  ज़रूरत  नहीं,पड़ेगी,  यकीनन
 ग्राप  कामयाब  हो  जायेगें,  भ्रापके  यहां  गल्ले
 की  कमी  कभी  नहीं  पड़ेगी  t
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 श्रोमती  तारकंइवरो  सिन्हा  :  सभापति

 महोदय
 श्री  दो०  wo  हार्मा:  हम  को  कब  तक  यहां

 बैठना  होगा  ?
 श्रीसतो  तारकंदवरो  सिन्हा  :  सभापति

 महोदय,  मैं  भ्रापकी  बहुत  शुक्रगुजार  हूं  कि  आपने
 मुझे  बोलने  का  समय  दिया  यहां  मेरा  हक़  नहीं
 था  क्‍योंकि  कई  लोग  बोलने  वाले  हैं.

 सभापति  नहोदय  :  सुबह  से  मैं  देख  रहा  था
 कि  श्राप  बोलना  चाहती  हैं  1

 श्रीमतो  तारकंध्वरी  सिन्हा:  जी  हां,  मैं
 इसी  लिये  बैठी  हुई  थी  श्र  सदन  भी  मुझ्न  पर
 बहुत  मेहरबान  रहा  है,  इसीलिये  यह  मौका  भापने
 मुझे  दिया,  में  श्रापका  भी  श्रौर  सदन  का  भी  बहुत
 शुक्रिया  भ्रदा  करती  हूं  कि  मुझे  आपने  मौका
 दिया  सुत्रह्मणयम  साहब  ने  कल  जो  बयान  दिया,
 मैं  उस  के  लिये  बहुत  बधाई  तो  नहीं  दे  सकती
 क्योंकि  उस  दिशा  में  बहुत  थोड़ी  कार्यवाही
 हुई  है।  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  में  लगभग
 सभी  लोगों  ने  प्रावाज  उठाई  थी,  उसके  बाद
 सदन  में  जब  खाद्य  के  बारे  में  बहस  हुई  तो,
 ज्ोन्ज़  को  हटाने  के  बारे  में  भ्रावाज़  उठाई  गई
 थी  और  मेरा  ख्याल  है  खाद्य  मंत्री  इस  बात  से
 वाकिफ  हैं  कि  उस  वक्‍त  यह  कहा  गया  था  कि
 जोन्ज़  के  लिये  फि  से  दोबारा  तरीके  से  उस
 पर  कायक्रम  बनाया  जाय  नियन्त्रण  हटाया  जाय
 झौर  इस  समय  जो  मौजूदा  परिस्थिति  है  उसको

 बदला  जाय  ।  पर  मैंने  यह  भी  सुना  हूँ  कि

 कुछ  मुख्य  मंत्री  हूँ  जो  बहुत  ज्यादा  शक्तिशाली
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 बन  गये  हैं,  वे  इनके  रास्ते  में  रुकावट  डालते
 हैं  t  खाद्य  मंत्री  की  जो  सीमा  है,  मुझे  उस  की
 वाकफियत  है  भ्रौर  इस  लिये  में  उन  से  यह  कहना
 चाहती  हूं,  बल्कि  उनको  इस  बात  का  श्रहसास
 होता  होगा  कि  दुनिया  में  यह  कुर्सी  बिना  कांटों
 के  कभी  नहीं  रही  है  :

 हर  देश  के  खाद्य  मंत्री  को  इन  कांटों  पर
 बलना  पड़ा  है  श्रौर  चलना  पड़ेगा  t  खाद्य

 की  समस्या  कुछ  ऐसी  है  कि  खाद्य  से  जीवन
 बंधा  हुआ  है,  जीवन  से  इसका  लगाव  है,  जीवन
 खाद्यसे  ही  चलता  है।  इसलिए  हमेशा  ही  खाद्य
 की  समस्या  को  ऐसी  परिस्थितियों  का  सामना
 करना  पड़ेगा  v  यहां  पर  आपने  झधिक  खेती
 से  पैदा  करने  का  प्रयत्न  किया  है  लेकिन  भ्राप
 देखें  कि  जहा  बहुत  उन्नत  खेती  होती  है  वहां  पर
 भी,  श्रमरीका  में  भी  लोग  कहते  हैं  कि  करीब

 20  प्रतशित  खेती  में  बारिश  की  वजह  से  या
 और  भंचुरल  काज़िज  से  खेती  में  उथल  पुथल
 हो  जाती  है  ।  इसलिए  यह  जो  परिस्थिति  है,
 इससे  खाद्य  मंत्री  को  घबराना  नहीं  चाहिये  जो
 झालोचना  इनकी  होती  है  भ्रौर  जो  हुई  है  भौर
 जो  भागे  भी  होगी-मुझे  विश्वास  है  कि  होगी-
 उसकी  ओ्रोर  तवज्जह  देने  की  इनको  कोशिश
 करनी  चाहिये  भौर  देखना  चाहिये  कि
 इस  झालोचना  के  बुनियाद  व  प्रन्दर
 बात  क्‍या  है  ?  पिछले  दिनों  खाद्य  के
 बारे  में  जब  बहस  हुई  थी  झर  उस में  जो
 श्रालोचना  हुई  थी  वह  इनके  व्यक्तित्व  की
 अलोचना  नहीं  थी  ।  यह  भ्रलोचना  नीतियों  के
 प्रति  थी  ।  जहां  तक  नीति  का  सम्बन्ध  हैं,  मैं
 समझती  हूं  कि  खाद्य  मंत्री  जी  ने  खुद  कहा  है
 कि  उनका  यह  प्रयत्न  रहा  है  कि  वह  केन्द्र  से
 चलनी  चाहिये,  राज्यों  से,  प्रान्तीयता  के  भ्रधार
 पर  खाद्य  की  नीति  नहीं  चल  सकती  है

 भरी  हमारे  उपमंत्ती  महोदय  ने  कहा
 कि  पांच  हज़ार  करोड़  रुपये  एप्रिकल्चर
 सैक्टर  से  हमको  फारेन  एक्चेंज  के  रुप  में  प्राप्त
 हुए  हैं  ।  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  उस
 में  से  कितना  रुपया  भ्रभी  तक  खाद्याप्तों
 की  उन्नति  के  लिए  लगाया  गया  है  |
 फारेन  एक्सचेंज  से  इस  उन्नति  के  काम
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 में  कितना  रुपया  खर्च  किया  गया  है  ।
 मेरा  खयाल  है  कि  फारेन  एक्सचेंज  के
 नाम  पर  निहायत  ही  कम  रुपया  लगाया
 गया  है  खाद्याप्नों  की  उन्नति  के  ऊपर  t
 बाहर  से  खाद्यान्नों  के  स्‍प्रायात  पर  तो  हम
 खर्चे  करते  रहे  हैं  लेकिन  खाद्य  ,की  उन्नति
 के  ऊपर  फारेन  एक्सचेंज  का  ज्यादा  रुपया
 हम  खर्च  नहीं  कर  सके  हैं  और  उस
 प्रनुपात  में  नहीं  लगा  सके  हैं  जिस  प्रनुपात
 में  लगाया  जाना  चाहिये  था  ।

 यह  इस  बात  की  ओर  इशारा  करता
 है  कि  खुद  खाद्य  मंत्री  श्रौर  खाद्य  मंत्री
 की  नीतियां  बंध  गई  हैं  बिल्कुल  एक  छोटे
 से  और  संकीर्ण  दायरे  में  ।  इस  बात  को
 मैं  इसलिए  उठाना  चाहती  हूं  कि  जैसा
 पहले  भी  कहा  गया  है  कि  हिन्दुस्तान  के
 खाद्य  मंत्री  को  हिन्दुस्तान  के  खाद्य  मंत्री
 की  तरह  बनना  पड़ेगा,  भ्रपने  प्रापको
 बदलना  पड़ेगा  श्रौर  खाद्य  की  समस्या
 को  भारत  की  खाद्य  समस्या  बन  कर
 रहना  पड़ेगा  t  झगर  ऐसा  हुप्रा  तभी
 समस्या  का  समाधान  हो  सकेगा  v

 मैं  भापके  सामने  रफी  साहब  की
 बात  रखना  चाहती  थी  t  वह  खाद्य
 मंत्रियों  की  बैठकें  बुलाना  बिल्कुल  नापसन्द
 किया  करते  थे  ।  होता  क्‍या  है  दहन  बैठकों
 में  t  मुख्य  मंत्री  या  खाद्य  मंत्री  भाते  हैं
 और  भ्रपनी  भ्रपनी  बात  बोसते  हैं  ।  मैं
 समझती  हूं  कि  उनका  भ्रपना  भ्रपना
 दायरा  है ।  प्रान्तों  में  वे  रहते  हैं  ।  भ्रपने
 अपने  प्रान्त  की  बात  वें  नहीं  करेंगे  तो
 और  कोन  करेगा  ।  सारे  हिन्दुस्तान  की
 बात  वे  क्‍यों  बोलेंगे  ।  वोट  लेने  हैं  तो
 उनको  भ्रपने  प्रान्त  में  से  लेने  हैं  ।  उन
 लोगों  को  यहां  से  वोट  नहीं  मिलते  हैं,
 प्रानन्‍्तों  में  से  मिलते  हैं  1  इस  वास्ते
 स्वाभाविक  है  कि वे  प्रपने  भ्रपने  प्रान्त
 की  बात  कहें  ।  भ्रपने  भ्रपने  प्रान्त  की
 बात  वे  कहेंगे  तो  भ्रापको  उनकी  बात  को
 सुनना  भी  पड़ेगा  ।  जब  झ्राप  उनको
 बुलायेंगे  तो  उनकी  बात  को  सुनेंगे  भी  ।
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 [श्रीमती  तारकेश्वरी  सिन्हा]
 उन्हें  बुला  कर  श्राप  उनको  बैरंग  वापिस
 कर  दें,  यह  भी  नहीं  हो  सकता  है  ।
 रफी  साहब  की  बात  मैं  कह  रही  थी  ।
 बराबर  यह  नीति  चलती  झाई  &  कि
 मुख्य  मंत्री  या  खाद्य  मंत्री  प्रान्तों  से  जब
 बुलाये  जाते  हैं  तो  खेती  के  मामले  में  उन
 से  सलाह  मश्विरा  होना  चाहिये  t  लेकिन
 देखा  जाता  है  कि  खेती  के  मामले  में  तो
 कम  विचार  होता  है,  खाद्य  के  मामले  में
 राय  मश्विरा  अधिक  होता  है  जवाहर
 लाल  जी  ने  हमेशा  इस  बात  पर  तवज्जह
 दी  थी  कि  खेती  का  जो  मामला  है,  खेती
 की  जो  समस्या  है  उस  में  हर  एक  तबके
 के  लोगों  की  राय  से  चलना  पड़ेगा,  चूंकि
 खेती  लोगों  को  करनी  है,  प्रान्तों  में,  गांवों
 में,  जिलों  में  करनी  है  खाद्य  की  समस्या
 को  लोगों  की  राय  से  चलना  पड़ेगा,
 मुख्य  मंत्री  जो  हैं,  उनकी  राय  से  ही
 नहीं  ।  रफी  साहब  खाद्य  मंत्रियों  की  बैठकें
 बहुत  कम  बुलाया  करते  थे,  श्रग्वल  तो
 बुलाया  ही  नहीं  करते  थे  ।  एक  बार
 खाद्य  मंत्रियों  की  बैठक  बुलाने  का  निर्णय
 हुआ  श्रौर  उनको  जब  मालूम  हुआ  कि
 बहुत  पेचीदगियां  आझाने  वाली  हैं  तो  उन्होंने
 कहा  कि  मैं  बीमार  हो  गया  हुं,  मैं  भ्रकेले
 में  बात  कर  लूंगा  ।  वह  नहीं  गए--

 श्री  ज्या०  प्र०  ज्योतिषी  (सागर)  :
 हमारे  देश  में  प्रजातंत्र  है  ।  मुख्य  मंत्री
 प्रजातंत्र  के  घटक  हैं  ।  उनकी  राय  लेना
 प्रजातांत्रिक  है  ।

 भीमतो  तारकेदबरो  सिन्हा  :  मैं
 मुख्य  मंत्रियों  पर  प्राक्षष  नहीं  कर  रही
 हूं  Le  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि
 खाद्य  की  जो  नीति  है  यह  मुख्य  मंत्रियों
 की  नीति  नहीं  होनी  चाहिये,  प्रान्तीय  नीति
 नहीं  होनी  चाहिये  ।  यहां  व्यक्तिगत  कोई
 सवाल  नहीं  हैँ  t  इस  वास्ते  जब  झाप
 मुख्य  मंत्रियों  को  बुलाते  हैं,  चार  झादमियों
 को  बुलाते  हैं  तो  उनकी  बात  बहुत  हृद
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 तक  मानने  के  लिए  आपको  मजबूर  भी
 होना  पड़ता  है  ।

 सभापति  सहोदय  :  श्राप  प्वाइंट्स
 कवर  करें  1  समय  कम  हैं।

 आोमती  तारकइरी  सिन्‍्हा  :  में
 समझती  हूं  कि  इस  नीति  में  भामूल  परि-
 बर्तन  होना  चाहिये  t  श्राज  जो  हम  लोग
 बात  कह  रहे  हैं  वह  खाद्य  मंत्री  को  ताकत
 देने  के  लिए  कह  रहे  हैं  ।  खाद्य  मंत्री  इस
 बात  को  लोगों  के  सामने  रख  सकते  हैं,
 मुख्य  मंत्रियों  के  सामने  रख  सकते  हैं,
 राज्य  सरकारों  के  सामने  रख  सकते  हैं,
 वह  कह  सकते  हैं  कि  सारा  संसद्‌  और
 सारी  भ्रखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  श्रौर
 सारा  देश  इस  बात  को  चाहता  हैं  और
 इस  नीति  को  बदलना  चाहता  हैँ  ताकि
 इनको  ताकत  मिले  ।

 जोन्स  की  बात  भी  की  जाती  है  ।
 सिर्फ  हम  लोग  ही  इस  की  बात  नहीं
 करते  हैं  ।  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  का  जो  फूड
 एंड  एग्रिकलचरल  पशार्गेनाइजशन  है  उसने
 भी  इसकी  चर्चा  की  थी,  उसने  चावल
 की  चर्चा  की  थी,  चावल  पर  जो  प्रतिबन्ध
 लगाया  गया  है,  उसकी  चर्चा  की  थी  ।
 उसने  कहा  था  कि  हमारी  समस्या  जो
 चावल  की  इतनी  बिगड़  गई  है  उसका  एक
 मात्र  कारण  जोंज  हैं  t  फड  एंड  एप्रि-
 कलचरल  भप्रार्गनाइजेशन  के  प्रतिनिधिमंडल
 ने  अपनी  यह  (रिपोर्ट  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के
 सामने  रखी  थी।  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  खाद्य
 मंत्री  महोदय  भी  भ्यनी  नीति  में  जो  जोंज
 के  बारे  में  है  भामूल  परिवर्तन  कर  रहे  हैं।

 श्रो  द्वा०  ना०  तिबारी  (गोपालगंज)  :
 चाबल  के  मामले  में  नहीं  ।

 श्रीमती  ताशकश्थरी  सिन्हा  :  गेहूं
 से  इन्होंने  शुरुआत  की  थी  |  चावल  के
 मामले  में  भी  यह  करेंगे  ।  एक  साल  में
 इनकी  नीति  में  झआशूल  परिवतेन  होगा,
 ऐसा  मुझे  विश्वास  है  1
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 कहा  जाता  है  कि  हम  पलट  पलट
 करके  एक  नीति  ग्रखत्यार  करते  हैं  ।  जो
 एक  श्राम  समस्या  है  वह  जब  अस्थायी
 तौर  से  खत्म  हो  जाती  है  तो  हमारी
 नीति  भी  खत्म  हो  जाती  है  1  हमने  तृतीय
 योजना  जब  बनाई  तो  i0  मिलियन
 टन  खाद्य  का  उस  में  टारगेट  रखा  ।  फोड़
 फाउंडेशन  के  अ्रधिकारियों  ने  भी  कहा  कि
 ll0  मिलियन  टन  पैदा  हो  सकता  है

 भ्रगर  फ्टिलाइजर  श्रादि  सब  कुछ  लगाया
 जाए  ।  उसके  बाद  जब  दो  मिलियन  टन
 से  पांच  मिलियन  टन  श्रन्न  झाया  इस
 देश  में  बाहर  से  तो  हमने  प्रपना  टारगेट
 भी  बदल  दिया  हम  0  %  बजाय  00
 मिलियन  टन  पर  चले  गए  ।  इसी  तरह  से
 मैं  नाइट्रोजज  फर्टिलाइजर  की  बात  करती
 हूं  उसका  टारगेट  डेढ़  मिलियन  टन  था
 डसको  हमने  एक  मिलियन  टन  कर  दिया।
 आझ्रापके  सामने  झाज  पहली  बार  खाद्य
 समस्‍या  नहीं  झाई  है  |  947  में  भी
 थी  और  i958  %  भी  यह  झापके  सामने
 थी।  झ्ागे  भी  यह  झापके  सामने  होगी.
 आपने  बाहर  से  प्रन्न  मंगा  लिया  और
 ग्रापकी  जरूरत  पूरी  हो  गई  तो  उसके
 बाद  आप  सो  गये  ।  ऐसा  पश्राप  करते  भ्रा
 रहे  हैं  ।  खाद्य  भंत्री  ने  इस  थार  एक
 कदम  उठाया  है  t  वह  21  मिलियन
 एकड़  में  बीज  अच्छा  पैदा  करके  लोगों
 की  देने  का  विचार  रखते  हैं  |  मैं  कहना
 चाहती  हूं  कि  इससे  ही  भापकी  जो  समस्या
 है  उसका  समाधान  नहीं  हो  जाएगा  ।

 झाज  इस  मुल्क  में  जो  नुकसान  हो
 रहा  है,  उसका  भी  एक  दृष्टांत  मैं  प्रापको
 देना  चाहती  हूं  ।  यह  मध्य  प्रदेश  की
 भझाडिट  रिपोर्ट  है।  मैं  चाहती  हूं  कि  हमारे
 ज्योतिषी  जी  इसको  सुनें  ।  उसके  प्रान्त
 की  यह  भ्राडिट  रिपोर्ट  है  1  इस  में  कहा
 गया  है  कि  पांच  लाख  रुपये  का  वहां
 नुकसन  हुआ  जहां  गल्‍ला  स्टोर  किया
 जाता  है  |  इसकी  भ्रच्छी  व्यवस्था  नहीं
 थी  प्रव  प्राप  देखें  कि  इसको  मध्य
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 प्रदेश  की  सरकार  ने  किस  तरह  से  पूरा
 किया  ।  उसने  चालीस  रुपये  प्रति  टन
 फटिलाइजर  की  कीमत  को  बढ़ा  कर  इस
 नुक्सान  को  पूरा  किया  t  यह  दाम  खेती
 करने  वाले  लोगों  को  देना  पड़ा  ।  यह
 बोझा  उन  पर  जा  कर  पड़ा।

 मैं  एक  सुझाव  भापको  देना  चाहती
 हूं  t  बीज  फाम्से  का  काम  इन्होंने  हाथ
 में  लिया  है,  बीज  भ्रच्छी  किस्म  के  लोगों
 को  देने  के  लिए  बीज  फार्म्स  स्थापित  करने
 का  काम  हाथ  में  लिया  है  |  डगलस  जें०
 एक  बहुत  बड़े  समाजवादी  नेता  हुए  हैं  ।
 उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  वह  मैं  भाषपके
 सामने  रखना  चाहती  हूं  उन्होंने  कहा  है
 कि  भगर  हम  समाजवादी  रीति  से  किसी
 काम  को  करना  चाहते  हैं  तो  राज्य  को
 अपने  हाथ  में  उद्योग  य।  जमीन  ले  कर--

 सभापतो  महोदय  :  भ्ब  भाष  समाप्त
 करें  ।

 भीमती  तारक़दबरी  सिन्‍्हा  :  भाज
 हम  बीज  पैदा  करना  चाहते  हैं  ।  रोपड
 में  बिड़ला  ने  एक  फार्म  दिया  है  1
 उसके  बारे  में  काफी  शिकायत  हुई  :
 वह  इसलिए  हुई  कि  हमने  बिड़लाज
 को  लीज  दे  दी  प्रगर  हम  उस  जमीन
 को  खुद  भझपने  कब्ज  में  रखते,  सरकारी
 कबजे  में  रखते  और  प्राइवट  सैक्टर  में
 जो  टैक्नीकल  नो  हाऊ  है  उनको  हम  बुला
 कर,  उनको  एक  मइतोरिटी  पा्टिसिपेशन
 दे  कर  कमिशन  के  तौर  पर  हम  उनकी
 राय  लेते,  उनका  मश्विरा  लेते,  तो  हमें
 ज्यादा  लाभ  हो  सकता  था  उनको  हम
 कमिशन  के  तौर  पर  कुछ  दें  भौर  उनका
 जो  साइंटिफिक  नो  हाऊ  है  उसका  हम
 उत्पादन  में  विस्तारपूर्वंक  उपयोग  करें
 शौर  इस  प्ाधघार  पर  हर  राज्य  में  एक
 एक  सीड़  फार्म  कायम  कर  दें  तो  बहुत
 लाभ  हो  सकता  है  ।  प्रगर  उस  में  प्राइबेट
 सैक्टर  झाता  है  काम  करने  के  लिये
 टैक्नीकल  बातों  को  रखने  के  लिए  और
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 [श्रीमती  तारकेश्वरी  सिन्हा]
 झापको  फायदा  पहुंचाना  चाहता  है  तो  श्री  न०  wo  यादव  (सीतामढ़ी)  :
 स्टेट  झोनरशिप  के  बेसिस  पर  भ्राप  उन्हें
 साझीदार  बनाइये  |  जहां  भ्रानरशिप  भ्रापके
 हाथ  में  रहता  है  भ्रौर  कमिशन  के  तौर
 पर  भाप  लोगों  को  देते  हैं  लीज  के  रूप
 में  न  दें  श्रौर  उनको  श्रोनर  न  बनायें  तो
 झापको  बहुत  ज्यादा  यह  शिकायतें  नहीं
 सुनने  को  मिलेंगी  ।

 8.00  hrs.
 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEM-

 BERS’  BILLS  AND  RESOLUTIONS
 EIGHTY-SIXTH  REPORT

 Shri  Hem  Raj  (Kangra):  Sir,  I  beg
 to  present  the  Eighty-sixth  Report  of
 the  Committee  on  Private  Members
 Bills  and  Resolutions.

 38.04  hrs.
 DE-SCHEDULING*  OF  SCHEDULED

 CASTES
 Mr,  Chairman:  We  will  now  take  up

 the  half-an-hour  discussion.

 भरी  दे०  शि०  पादिल  (यवतमाल)  :
 सभापति  महोदय,  श्नुसूचित  जाति  श्लौर
 जमातों  की  सूची  के  संशोधन  और  श्रनु-
 सूचित  जातियों  के  श्रनुसूची  से  निकाले
 जाने  के  बारे  में  चर्चा  उठाने  का  मुझे
 जो  अवसर  दिया  उसके  लिए
 मैं  श्रापका  प्रभिनन्दन  करता  हूं  श्रौर  मैं
 शुरू  में  ही  यहबात  कहना  चाहता  हूं
 कि  बहुत  दिन  से  यह  मामला  पड़ा  हुआा
 है  7

 सभापति  महोदय  :  हाफ  ऐन  भारर
 डिस्कशन  के  बाद  हम  प्राधा  धंटा  श्लौर
 बैठ  सकते  हैं  ।  भ्रगर  भापकी  इच्छा  हो
 सो  प्राप  बैठे  रह  सकते  हैं  ।

 मैं  दो  घंटा  तक  बैठने  के  लिए  तैयार
 हूं  ।  मुझे  टाइम  ही  नहीं  मिला  है  ।
 (व्यवधान )

 भ्री  दे०  शि०  पाटिल  :  इस  मंत्रालय
 का  भार  जिन्होंने  संभाला  है  वह  प्रादर्णीय
 श्रीमती  चन्द्रशेखर  स्टेट  वाइज  मीटिंग
 रख  कर  बहुत  जल्दी  यह  सवाल  हल  करने
 की  कोशिश  कर  रही  है  ।  उसके  लिए  मैं
 उनका  अभिनन्दन  करता  हूं  ।  दो  सवाल
 इसमें  श्राते  हैं  सभापति  जी।  एक  तो
 प्रादेशिक  प्रतिबंध  हटाने  का  श्रौर  सूची
 का  परीक्षण  करने  का  है  t  जो  लिस्ट
 बनायी  जाती  है  वह  स्टेट-बाइज  लिस्ट
 रहती  है  लेकिन  कुछ  ऐसी  स्टेट्स  हैं  जैसे
 कि  आसाम,  केरल  मध्य  प्रदेश  श्रौर  विदर्भ
 में  शिड्यूल्ड  श्रौर  नान-शिड्यूल्ड  एरिया
 ऐसी  लिस्ट  बनायी  जाती  है  ।  शिड्यूल्ड
 एरिया  में  जो  लोग  रहते  हैं  उनको  तो
 शिड्यल्ड  ट्राइब  माना  जाता  है  ।  लेकिन
 शिड्यूल्ड  एरिया  के  बाहर  जो  लोग  रहते
 हैं  उनको  भ्रादिवासी  या  शिड्यूल्ड  ट्राइब
 नहीं  माना  जाता  है  |  इसका  परिणाम  यह
 होता  है  कि  मेम्बर  आफ  दि  सेम  कास्ट
 अगर  शिड्यूल्ड  एरिया  के  बाहर  रहता
 है  तो  आदिवासी  नहीं  माना  जाता  है  भ्रौर  इस
 का  परिणाम  यह  होता  है  कि  उसको  किसी
 भी  केन्द्रीय  स्कीम  का  फायदा  नहीं  मिलता
 इस  एरिया  रेस्ट्रिकशशन  की  वजह  से  ।
 सभापति  महोदय,  मेम्बर्स  श्राफ  दि  सेम
 फेमिली  में  भी  डिस्टिंक्शन  किया  जाता
 है  t  प्रगर  पिता  शिड्यूल्ड  एरिया  में
 रहता  है  तो  शिड्यूल्ड  ट्राइबव  माना  जाता
 है,  लेकिन  प्रगर  उसका  लड़का  शिड्यूल्ड  एरिया
 के  बाहर  रहता  है  तो  वह  भ्रादिवासी  नहीं
 माना  जाता  है  श्रर  इस  कारण  कोई
 भी  एजूकेशनल  फैसिलिटी  या  एम्प्लायमेंट

 *Half-An-Hour  Discussion,


